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 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर  QUESTIONS

 पता  संख्या
 ध  6)  No  PAGES

 22  केन्द्री'य  सरकार  के  साथ  हिन्दी  में  Objection  of  Tamil  Nadu  to  .  Di-

 व्यवहार  करने  सम्बन्धी  निदेश  पर
 rective  for  Correspondence  with
 Centre  in  Hindi  eo  I-3

 तामिलनाडु  सरकार  को  आपत्ति  |

 324  मध्य  प्रदेश  का  औद्योगिक  सर्वेक्षण  Industrial  Survey  of
 Madhya

 Pra-  4-6
 des  eo

 Recommendations  of  "Press 327  समाचारपत्रों  के  नियन्त्रण  और  उनके

 स्वामित्व  के  विकेन्द्रीकरण  के  बारे  में
 ८1101  India  on  Diffusion  of  owner-

 ship  and  Control  of  Newspapers.
 भारतीय  प्रस  परिषद  की  सीमा  रनों

 328  आदिवासी  योग  स्थापित  करने  Issue  of  Licences  for  Setting  up  of
 Industries  in  Adivasi  areas  9-13 के  लिये  लाइसेंस  जारी  करना

 Joint  Sector  for  rapid  Industrialisa~ 332  द्रुतगति  से  औद्योगिकरण  करने  हेतु  संयुक्त
 tion  eo

 क्षत्र  13-15,

 334  विदेशों  से  लौटने  वाले  अहंता प्राप्त  Organisation  set  up  in

 वैज्ञानिकों  तथा  Bangalore  to  help  Qualified  Doc-
 tors,  Engincers,  Scientists  and

 तकनीकों  की  सहायता  के  लिए  बंगलौर  Technician  returning  from

 में  नामक  संगठन  की  स्थापना  abroads  e  e  15-16

 336  पिछडे  क्षेत्रों  में  उद्योग  आरम्भ  करने  के  Response  to  incentives  to  start  In-

 लिए  प्रोत्साहनों  पर  प्रतिक्रिया  dustries  i in
 Backward  areas.  6-17

 अल्प  सुचना
 SHORT  NOTICE  QUESTION

 कार  सिह  की  बलबीर  Alleged  Murder  of  Shri  Onkar

 Singh  at  Balbir
 Nagar,

 Shahdara
 ताहरदरा  में  कथित  gear  (Delhi)  |  17-34

 WRITTEN  ANSWERS  TO
 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  QUESTIONS

 ता०  +* हू  सख्या
 5.  Q.  No.

 321  चौथी  पंचवर्षीयਂ  योजना  के  दौरान  Projects  set  up  in  Orissa  during
 Fourth  Plan  .  शक  35 उड़ीसा  में  स्थापित  परियोजनाएं

 Setting  up  of  Plant  for  Sterilising 323  रेडियम  किरणों  द्वारा  औषध  उत्पादों
 Medical  Products

 through
 Irra-

 को  रहित  करने  के  लिय  संयंत्र  diation  कके
 स्थापना

 35

 325  आसाम  में  विदेशी  नागरिकों  ar  प्रवेश  Entry  of  Foreigners  in  Assam  चके  36

 *किसी  नाम  पर  अंकित  ag  चिन्ह  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रश्न  को  सभा  में  सदस्य

 ने  वास्तव  में  पूछी  था  ।

 *The  Sign  -+  marked  above  the  name  of  the  Member  indicates:  that  the  question  was
 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  that  Member,

 (1)
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 लाज  सख्या  पीठ e

 5.  Q.  Nos,  विषय  SUBJECT  PAGES

 326  औद्योगिक  य  सीटों  की  स्थापना  के  लिये  Commission  for  Suggesting  Loca-
 tion  for  Industrial  Units  .  36-37

 स्थान  का  सुझाव  देने  के  लिए  आयोग

 329  प्रस  तथा  पुस्तक  पंजीकरण  Punishment  to  News  Paper  Pub-
 lisher  for  Non-submission  of  An-

 1867  के  अंतगर्त  वार्षिक  विवरण  nual  Statements  under  Press  and

 प्रस्तुत  न  करने  पर  समाचर पतों  के  Registration  of  Books  Act,  1867  37

 प्रकाशकों  को  दण्ड

 330  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  को  केन्द्रीयਂ  Central  Assistance  to  Khadi  and

 Village  Industries  37
 सहायता

 [  331  आकाशवाणी  के  स्मार्ट  लाइट  तथा  Names  of  First  Thirty  Persons  Re-

 टाकਂ  कायें क्रमों  के  अन्तगंत  अधिकतम  ceiving  Maximum  Honorarium
 under  ‘Spot  Light  and  ‘Talk

 मानदेयਂ  प्राप्त  करने  वाले  पहले  तीस  Programmes  of  AIR  .  38

 व्यक्तियों  के  नाम

 335  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  होने  वाली  Difficulties  experienced  by  Free-
 dom  Fighters  38

 कठिनाइयां

 337  Shifting  of  Salt  Commissioner’s नमक  आयुक्त  के  कार्यालय  को  जयपुर  Office  from  Jaipur  to  Gujarat  38
 से  हज़रत  स्थानान्तरित  करना

 338  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  Setting  up  of  Industries  in  Back-
 ward  Areas  .  च्  38-39

 339  ay  परिवर्तन  रोकने  के  लिए  कानन  Legislation  to  Prohibit
 Religious Conversions  च  39

 340  1972  में  दिल्‍ली  कोआपरेटिव  Robbery  Committed  on
 n

 याच 0५४०९८३

 an,  दिल्‍ली  के  तमंचा  रियों
 of  Delhi  Cooperative  Bank,  Darya-
 ganj,  Delhi  in  June,  1972  39

 को  लूट  लिया  जाना

 अता  ०  मप्र  सख्या

 U.S.Q.  No.

 3180  मध्यप्रदेश  के  बड़े  और  छोटे  उद्योग  Large  and  Small  Scale  Industries
 in  Madhya  Pradesh  40

 3181  गह  कल्याण  केन्द्र  अध्यापकों  के  Grades  of  Pay  for  Teachers  in
 Grih-Kalyan  Kendra  e  40-4!

 धर्म

 Construction  of  Buildings  in  Ma- 3182  मध्यप्रदेश  में  किराया  के  भवनों  में

 मान  डाकघरों  के  लिए  भवनों  का  dhya  Pradesh  for  Post  Offices
 e housed  in  rented  buildings  41

 निर्माण

 3183  में  मध्यम
 Medium  and  Small  Scale  Industries

 महाकौशलਂ  )  in  Mahakaushal  (M.P.)  41-42
 दर्ज  के  और  TT  उद्योग

 Cement  Factory  Bokajan,  Assam  42-43 3184  बोकाजन  सीमेंट  आसाम

 3186  प्रशासनिक  ढांचे  में  प  रिश्वत  Change  11  the  Administrative  set

 up  *  44

 3188  त्रिवेन्द्रम  और  कोचीन  में  टेलीविजन  Proposal  for  T.  V.  Stations  at  Tri-

 केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिये  प्रस्ताव
 vandrum  and  Cochin  e  44

 3189  आसाम  में  उद्योग  Industries  in  Assam  .  च  e  44-45

 3190  आसाम  के  उद्योगों  में  विदेशी  सहयोग  Approval  of  foreign  collaboration

 की  मंजूरी
 in  Assam  Industries  चक  49

 3191 अ औद्योगिक  कच्चे  माल क ेमूल्य
 Price 4  ै  os  of  Industrial  Raw  Material  45-46

 (il)



 Malo  हूँ  साया  qt

 Q.  Nos  विषय  SuBJECT  Paces

 3192  आसाम  में  डाक  उप डाक  घर  गलने  Applications  for  opening  Post  Offi-

 तथा  सार्वजनिक  टेलीफोन  लगाने  के
 ces,  Sub-Post  Offices  and  Public
 Call  Installations  in  Assam  .  46-47

 लिये  आवेदन  पत्र

 3193  कैदियों  को  सजा  में  छट  Grant  of  Remission  to  Prisoners  47

 3194  पश्चिम  बंगाल  में  बलाई  के  कारखानों  Closure  of  Foundries  in  West  Ben-
 gal  के  e का  बंद  होना  47-48

 Location  of  New  I.T.I.  Units 3195  नये  औद्यो गीत  प्रशिक्षण  संस्थानों  के  लिए  e  48

 स्थान

 3196  पाल घाट  में  उपकरण  कारखाना  Precision  Instrument  Project  in
 Palghat  ,  e  eo  e  o  48

 3197  आन्ध्रप्रदेश  का  योजना  परिव्यय  Plan  Outlay  for  Andhra  Pradesh  48-49

 3198  Sheikh  Abdullah’s  Letter  to  P.M शिखर  समझौते  के  पश्चात  शंख  अब्दुल्ला
 च का  प्रधान  मंत्री  को  पत्र

 after  Summit  Agreement  49

 3199  केन्द्रीय  इधन  अनुसन्धान  संस्थान  द्वारा  Laboratory  Investigation  by  Cen-

 प्रयोगशाला  जांच
 ral  Fuel  Research  Institute  थ  49-50

 Variation  in  Prices  of  T.V.  Sets  of 3200  विभिन्न  ब्रांडों  के  ट्लीविजन  सेटों  के
 Different  makes  | मूल्यों  में  अन्तर  50

 3201  आवश्यक  वस्तुओं  का  मूल्य  नियंत्रण  Price  Control  of  Essential  Commo-
 dities  थक  e  e  थके  50

 3202  जाली  स्कूटर  कारखाने  द्वारा  उत्तरी  Cheating  of  North  Indians  by  a

 भारत  के  लोगों  को  ठगना  Bogus  Scooter  Factory  50

 3203  विभिन्न  राज्यों  तथा  नगरों  में  शिक्षित  Educated  Women  and  Men  in  va
 rious  States  and  cities  e  5!

 महिलाएं  तथा  पुरुष

 3204  Priority  in  Crossing  Rail-cum-Road
 यमुना  दिल्‍ली  पर  रेल  व  सड़क  पुल

 Bridge  over  Jamuna  River,  Delh  ठा
 को

 '

 पार  करने  के  बारे  में  प्राथमिकता

 3205  शिमला  समझौते  के  बाद  जम्मू  और  Pak  Saboteurs  in  Jammu  and  Kash-

 काश्मीर  में  पाकिस्तानी  तोडफोड  करने
 mir  after  Simla  Agreement  चक  51-52

 वाले

 3207  Maharashtra-Mysore  Boundary  .  52 महाराष्ट्र-म  सुर
 सीमा

 208  प्रत्यर्पित  संवाददाताओं  का  काय  Working  of  Accredited  Correspon-
 dents  शक  e  e  चक  52

 3209  शिक्षित  बेरोजगारी  के  लिय  राज्य  State  Government  Schemes  for  Edu-
 cated  Unemployed  92-53 सरकारों  की  योजना

 3210  गत  दो  महीनों  में  पाकिस्तानी  ग  प्यारों  Arrest  of  Pak  Spies
 during

 last  two

 की  शिरफतारी
 months  e  e  53

 Indianisation  of  Posts  held  by 3211  रत  में  विदेशी  कम्पनियों  में  विदेशियों
 Foreigners  in

 दवारा  धारण  किए  गए  पदों  पर  भारतीयों  nies  in  India  ,
 Foreign  Compa-

 क  e  53
 ी  नियुक्ति

 Inves:  tl  against  Former 3212  यूनाइटेड  कमाल  बक  के  भू तपु वं
 ०  hee  ि

 डालने  के  विरुद्ध  जांच  पड़ताल
 Custodian  of  United  Commercial
 Bank  e  53-54

 (111)



 अता ०  ०  सख्या  qt

 Nos.  विषय  SuBjECT  PAGES

 Arrest  of  Infiltrators  in  Jammu 3213  भारतः-पाक  युद्ध  के  उपरान्त  जम्मू  और
 and  Kashmir  after  Indo-Pak  War

 काश्मीर  में  घुसपैठियों  की  गिरफ्तारी
 54.

 3214  चण्डीगढ़  में  सुत  और  सुती  धागे  पर  Rates  of  Sales  Tax  on  Cotton  Yarn

 विक्रय  कर  की  दरें
 and  Thread  in  Chandigarh  54

 3215
 विदेशी

 कम्पनियों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  का  Tegal  Transactions  in  Foreign
 Exchange  by  Foreign  Gompanies  55

 गर  कानूनी  का  खोबार

 3216  ay  1972-73  के  लिय  उड़ीसा  ar  Annual  Plan  Outlay  Approved  for

 अनुमोदित  वार्षिक  योजना  परिव्यय
 Orissa  for  1972-73  e  35

 3217  are  प्लास्टिकਂ  का  उत्पादन  करने  के  Process  Exploited  by  N.R.D.  C.for
 the  Production  of  Hard  Plastic  55 लिये  राष्ट्रीय  अनुसन्धान  विकास  निगम

 द्वारा  तरीके  की  खोज

 3218  तौलਂ  और  माप  के  लिय  विधान  बनाना  Legislation  for  Weights  and
 Mea- sures  e  e  e  °  56

 3219  दी  के  क्रय  कमी  Decrease  in  Purchase  of  Khadi  56

 3220  कृषि  उपकरणों  के  उत्पादन  में  कमी  Shortfall  in  Production  of  Agricul-
 tural  Implements  |  ध  56

 3221  Brain  Drain  due  to  Lack  of  Facili- अनुसन्धान  के  लिय  सुविधाओं  के  अभाव
 ties  for  Research  चक  शक  56-57 के  कारण  प्रतिभा  पलायन

 Tuition  Fee  Unification  in  Schools 3222  ery  में  स्कूलों  शिक्षा  शुल्क  का

 एकीकरण
 in  Kerala  e  क्  57

 3224  बिहार  के  सम्पादन  जिले  में  सीमेंट  तथा  Short  Supply  of.  Cement  and  Salt
 in  Champaran  District  of  Bihar.  57-58 नमक  को  कम  सप्लाई

 3225  केरल  में
 विदेशी

 बागानों  का  Bill  on  Nationalisation  of  Foreign

 owned  Plantations
 in  Kerala  .  58 करण  करने  संबंधी  विधेयक

 3226  रीवां  डिवीजन  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  Small  Scale
 Industries

 in  Rewa
 Division  श  4  58

 $227  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  उपक्रम  के  Alleged  Beating  of  INTUC  leader
 of  D.E.S.U.  by  some  persons  .  58-59 नेता  की  द  व्यक्तियों  द्वारा  कथित

 पिटाई

 3228  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  जनसंख्या  संबंधी  Imbalances  in  Population  in  Bor-
 der  Areas  e  ह  ल  e  59

 असंतुलन

 3229  इंजीनिर्यारंग  एककों  के  saree  तथा  Orders  and  Output  of
 Engineering उत्पादन  Industrial  Units  59-60

 3230  North  Eastern  Council  e  e  60. पूर्वोत्तर  परिषद

 3231  भारत  के  frat  बंक  दौरा  कम्पनियों  Studies  of  companies  Made  by

 का  अध्ययन  R.B.I.
 ि  60

 3232  सरकारी  सेवा
 में  प्रवेश  हेतु  आयु  सीमा  Extension  in

 Age
 Limit  upto  30

 years  for  Entry  into  sovernment को  बढ़ी कर  30  वर्ष  तक  कर  देना
 Service  60-61

 ‘Tricks’  of  employers
 to  realies 3234  सरकार  से  धन

 aga
 करने  के  लिये

 money y  from  Gov fernment  श  61
 नियोक्ताओं  के ते  हँसकर

 (iv)



 अता ०  Ho  सख्या  qe

 Q.  Nos,  विषय  SuBJECT  PAGES

 3235  कलकत्ता  के  एक  राष्ट्रीयकृत  बंक  में  Fraud  in  a  211011211560.0  Bank  in

 लगभग  60  ATS  रुपय  की  जाल-साजी
 Calcutta  involving  about  60  lakhs
 of  rupees  e  क  क  61-62

 3236  पाली  शहर  में  डाक-तार  Residential  quarters  for  Posts  and
 Tclegraphs  employees in

 Pali  city कर्मचारियों  के  लिये  रिहायशी  क्वाटर
 (Rajasthan)  e  e  ?  थके  62

 3237  खादीਂ  तथा  ग्रामोद्योगों  के  gata  के  Scheme  for  promotion  of  Khad1
 and  village  industries  63 लिये  योजना

 3238  क्रास  बार  स्विमिंग  फैक्टरी  का  स्थापना  Location  of  Cross-Bar  Switching
 Factory  चक  e  थके  63 स्थल

 3240  तीन  वर्षों  में
 दिल्ली

 में  लडकियों  Abduction  of  Girls  in  Delhi  during

 के  अपहरण  की  घटनायें

 last  Three  Years  e  65-64

 241  पांचवीं  के  प्रति
 दृष्टिकोण

 के  बारे  Difference  of  Opinion  of  leading

 में  प्रमख  अर्थ-शास्त्रियों  में  मतभेद
 Economists  on  the  Approch  to
 Fifth  Plan  शक  ्  64

 3242  भारत  aaa  ग्लास  लिमिटेड  कीਂ  Working  of  Ganteen  of  Bharat  Op-

 कैंटीन  का  कार्यकरण
 thalmic  Glass  Limited  e  64

 3243  अधिक  गति  a  चलने  वाली  साइकिलों  Manufacture  of  Bicycles  of  High

 at  निर्माणਂ  Speed  चि  e  o  ह  64-65

 3244  पश्चिम  बंगाल  के  म  शि दा बाद  के  बंगला  ‘Posters  allegedly  brought  out  by

 देश  में  मिलाने  के  लिय  पाकिस्तान
 Pro-Pak  Razakars  for  Merger
 of  Murshidabad  in  West

 Bengal
 65

 TH  रज़ाकारों  द्वारा  पोस्टरों  का  निकाला  with  Bangladesh
 जानां

 3245  बिहार  का  विकास  Development  of
 ‘Bihar  e

 श  65

 3247  केरल  में  सीमेंट  की  कम  सप्लाई  Short  Supply  of  Cement in  Kerala  65-66

 Seminar  Organized  by  Indian 3248  भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  awed

 द्वारा  आयोजित  सेमिनार
 Space  Research  Organization  .  66-67

 249  गुजरात  राज्य  के  लिए  नमक  उपकर  Utilisation  of.  Salt  Cess  Fund  for

 Gujarat  State  e  e  o  67-68 fafa  का  उपयोग

 3250  दक्षिण  जोनल  परिषद  की  बे  ठक  Southern  Zonal  Council  Meeting  68

 3251
 डाकघरों

 में  चोरी  और  लूटपाट  की  Incidents  of  Thefts  and  Robberies
 in  Post  Offices  e  o  e  68-69 घटनायें

 3252  पांचवीं  पंचवर्षीयਂ  योजना  में  जनसाधारण  Concentration  during  Fifth  Plan  on
 Increasing.  Production  of.  Mass

 उपयोग  की  वस्तुओं  तथा  पूंजीगत
 Consumption  Items  and  Capital

 वस्तुओं  का  उत्पादन  बढाने  पर  जोर  Goods  e  e  के  e  *  69

 253  उत्तर  प्रदेश  के  चमोली  और  अल्मोड़ा  Arrest  of  two  Americans  for  Spying
 Activities  in  Chamoli  and  Almora जिलों  में  जासूसी  करने  के  आरोप  में
 District  of

 U.P,  69
 दो  अमरीकियों  की  गिरफ्तारी

 3254  aq  बत्ती  को  समाप्त  करने  के  लिए  Assistance  to  States  to put  an  end
 to  Dacoities  eo  चके  69-70 राज्यों  की  सहायता

 (v)



 अता ०  धन  सख्या  पृष्ठ

 Q.  Nos,  विजय  SuBjECT  PAGES

 3255  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  की  परीक्षा  Opportunity  to  Government  Em-

 ployees  to  appear  in  the  IAS  exa-
 में  बनने  के  लिए

 सरकारी
 कमरा  रियों  mination.  e  e  e

 को

 3256  वित्तीय  सहायता  के  लिये  रायल  सीमा  Memorandum  submitted  by  Legi-

 के  विधायकों  द्वारा  प्रधान  मंत्री  को  fear
 slators  from  Rayalseema  to  P,  M
 for  financial  Assistance  70-71.

 गया  ज्ञापन

 257  बिहार  में  अल्पसंख्यकों  की  भाषायें  Languages  of  Minorities  in  Bihar  श्र

 पुਂ  Stations  for  Adivasi  Areas  of 3258  मध्यप्रदेश  में  रीवा  के  आदिवासी  क्षेत्रों

 के  लिए.टेली  बिजन  केन्द्र
 Rewa  in  Madhya  Pradesh  प्रा

 3259  उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़  Joint  Development  and  Planning
 Board  for  the  Developmet क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  संघ  क्त  विकास  Backward  Areas  of  U.P.  and

 qs  M.P.  72

 3260  घन  की  कमी  के  कारण  किराया-खरीद  Stoppage  of  Hire-Purchase  Scheme
 due  to  Lack  of  Funds  72

 योजना  का  बन्द  किया  जाना

 Planning  Minister’s  Statements 3261  लोगों  की  न्यूनतम  आवश्यकताओं  को

 पुरा  करने  तथा  रोजगार  वृद्धि  करने
 on  making  Efforts  for  ensuring
 Minimum  Needs  of  the  People

 के  प्रयासों  के  बारे  में  योजना  मंत्री  and  on  Expansion  of  Employment  2-73
 वक्तव्य

 32627"  औद्योगिक  एककों  और  वैज्ञानिक  तथा  Lack  of  Co-ordination  between  In-
 dustrial  Units  and  CSIR  inre

 औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  के  बीच
 gard  to  Scientific  Research  73

 वैज्ञानिक
 अनुसंधान  के  संबंध  में  समन्वय

 1  अभाव

 Collaboration  offered  by  C.S.ILR 3263  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनसंधान

 qe  द्वारा  अनस धान  तथा  विकास  के
 to  the  Chemical  Industry  for
 Research  and  Development  3-74

 लिए  रासायनिक  उद्योग  को  सहयोग

 देने की  पैदा

 3265  विदेशी  कम्पनियों  ट्विटर  tac  ब्लेडों  Manufacture  of  Razor  Blades
 by Foreign  Companies  चके  74 क  निर्माण

 Complaints  against  Khadi  and 3266  खादी  तथा
 ग्रामोद्योग

 अपयोग  के  विरूद्ध

 दिंकायर्तें  Villages  Industries  Commission  74

 3267  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  औद्योगिक
 Allocation  of  Funds  to  State  for
 Distribution  by  Industrial  Deve-

 विकास  ae  द्वारा  वितरण  करने  हेतु  lopment  Board  for  Development
 राज्यों  को  धनਂ  का  नियतन  of  Industries  चक  74

 3268  भारत  सरकार  में  अनुसूचित  जातियों  Scheduled  Caste  and  Scheduled
 Tribe  Class  I  Officers  in  Govern-

 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रथम  ment  of  India  75
 श्रेणी  अधिकारी

 69  तर्कों की  मांग  Requirements  of  trucks  e  75-76

 3270  कारों  के  निर्माण  में  सुधार  करने  के  बारे  Meeting  of  Car  Manufacturers

 में  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  के  अधि
 with  Officers  of  Ministry  of  In-

 dustrial  Development  regarding
 कारियों  के  साथ  कार  निर्माताओं  की

 Improvement  in  Manufacture  of

 बठक  Cars  e  e  श्र

 (vi)



 अता ०  To  सख्या  qts थ

 (0.  Nos,  विषय  SuBjECT  PAG  ES

 3271  fea  के  डिब्बे  बनाने  के  लिए  लाइसेंस  Issue  of  Licence  for  Manufacture

 जारी  करना
 O  in  Containers  थ  कि  76

 3272  भाभा  भ्रमण  अनुसंधान  केन्द्र  के  Preparation  of  Radio-Pharmaccu-
 ticals  by  Isotope  Division  of

 सो टोप  डिवीजन  द्वारा  रेडियो  भेजें  Bhabha  Atomic  Research  Centre  7.0
 का  निर्माण

 3273  हिन्दुस्तान  मशीन  श्रीनगर  द्वारा  Costs  of  Watches  made
 एफ

 H,M.T.,
 Srinagar  o  2.0 निर्मित  घड़ियों  की  लागत

 3274  मसूर  में  सीमेंट  कारखाना  स्थापित  करने  Letter  of  Intent  for  setting  up  of

 के  लिए  आशय  पत्र
 Cement  Plant  in  Mysore  77-78

 3275  प्रयोग  के  तौर  पर  ब्रांच  डाकघर  को  Handing  of  Branch  Post  Offices  to

 पंचायतों  को  सौंपना  Panchayats  on
 Experiemental

 Ba-
 sis  e  78

 3276  हिमाचल  प्रदेश  रामपुर  बुशहर  में  Compensatory
 Hill  to

 कर्मचारियों  को  प्रतीकात्मकता  के  Employees  in  Rampur  Bushahar
 in  Himachal  Pradesh  78

 तीयਂ  भत्ते

 77  व्य  1972-73  के  दौरान  cafe  टिकटों  Issue  of  Commemoration  Stamps

 का  जारी  किया  जाना  during  1972-73  79

 3278  डाक  तथा  तार  विभाग  द्वारा  स्वतंत्रता  25th  Year  of  India’s  Independence
 Celebration  by  P  and  De- की  रजत  जयन्ती  का  मनाया  जाना
 partment  |  79

 3279  उपग्रहों  के  माध्यम  संचार  व्यवस्था  Problem  of  Monsoon  conditions  i in
 India  on  Communication  via  Sa-

 के  बारे  में  भारत  में  मानसून  की  समस्या  16111  1065  79-80

 3280  फूलूडाइज्ड  बेड  किस्म  के
 रिएक्टर

 Development  of  Fluidized-Bed  Type
 Reactor

 at  विकास
 80

 3281  हिन्दुस्तान  कागज  निगम  लिमिटेड  Hindustan  Paper  Corporation  Ltd  80-81

 3  भारत  पचास  एंड  कम्प्रेसर  लि०  बनी  Manufacture  of  Gas  Cylinders  by
 Bharat  Pumps  and  Compressors द्वारा  गस  सिलैण्डरों  ar  निर्माण
 Limited,  Naini  °  e  ठीक

 3283  टन री  एंड  फुटवियर  कारपोरेशन  आफ  Tannery  and  Footwear
 Corporation

 इंडिया
 of  India,  कि

 3284  भारतीय  सम!चार  पत्रों  के  विकास  में  Press  Information  Bureau’s  Role  in
 the  Development  of  Indian  Press  82-83 प्रस  सूचना  ब्यूरो  का  योगदान

 Loans  to  Cotton  Textile  Industry 3285  औद्योगिक  विकास  निगम  लिमिटेड  द्वारा
 by  Industrial  Development  Cor-

 सुती  वस्त्र  उद्योग  को  ऋण
 poration  Ltd  cf  83

 3286  देना  में  बेरोजगारी  कम  करने  के  लिए  Per  Capita  investment  for  reducing
 unemployment  in  the  country  83 प्रति  व्यक्ति  पंजी  निवेश

 3287  बड़े  उद्योग  हों  द्वारा  पिछड़  क्षेत्रों  में  Industries  in  Backward  Areas  by

 उद्योगों  की  स्थापना
 Larger  Industrial  Houses  83-84

 Uranium  Reserves  in  Orissa  चक 3288  डीसा  में  प्र रेनियम  के  निक्षेप  84

 Nant  made  hy
 3289  पांचवीं  योजना  के  लक्ष्यों  के  ब बारे में

 Stater  ATOLL  ttle  wry  Dr.  कट  Raj
 on  5th  Plan  Targets  84-15 डा०  Fo ए एन०  राज  का  वक्तव्य

 (vii)



 अ  तार  प्र०  संख्या  पृष्ठ
 U.  Q.  Nos,  विषय  SuBJECT  PAGES

 Utilisation  of  Letter  of  Intents  85 3290  आशय  पढों  का  .  उपयोग

 C.B.I.  Enquiry  into  Working  of 3291  हिन्दुस्तान  मशीन  पिंजौर  के
 H.M.T.,  injore  मि  *  e  86

 की यं करण  में  केन्द्रीय  जांचਂ  ब्यूरो  हारा

 जाँच

 3292  Tyre  Factory  in  Public  Sector  *  86
 सरकारी  क्षेत्र  में  टायर  बनाने  का

 3293  Allocation  for  Research  and  Deve- उद्योगों  सम्बन्धी  अनुसंधान  तथा  विकास
 e  86

 के  लिए  धनराशि  का  नियतन  lopment  in  Industries.

 3294  मध्यप्रदेश  के  मन्द सौर  दहर  स्थित  Capacity  Increase  of  Telephone
 Exchange  of  Mandsaur  City,  Ma-

 फोन  एक्सचेंज  की  क्षमता  में  वृद्धि  करना
 dhya  Pradesh  .  87

 Scheduled  Caste  and  Scheduled 3295  वैज्ञानिक  औद्योगिक  अनुसंधान
 87

 परिषद  में  अनुसूचित  जातियों  और
 Tribe  Section  Officers  in  C.S.1LR.

 अनुसूचित  जनजातियों  के  अनुभाग
 कारियों  की  संख्या

 3296  राजस्थान  के  देहातों  में  पेय  जल  की  Supply  of  Drinking  Water  in  Vil-

 सप्लाई
 |  87-88 lages  of

 Rajasthan
 ि

 3297  कारों  की  किस्म  और  उनको  उत्पादन  Quality  and  Production  of  Cars.  88

 3298  केरल  a  केन्द्रीय  आरक्षित  पुलिस  car  Recruitment  to  C.R.P.  and  (.1.  5.17,
 from  Kerala  °  88

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  में  भर्ती

 Retrospective  Amendment  of  Tem- 3299  संयुक्त  सलाकार  व्यवस्था  द्वारा  विरोध

 किए  गए  अस्थाई  सेवा  नियम  का  porary  Service  Rule—Objected
 चक  .

 लक्षी  प्रभाव  से  संशोधन
 to  by  J.CA.M.  .  89

 3300  Inability  expressed  by  Members  of सरकार  की  उदासीनता  को  देखते  हुए  National  Council  of  J.C.M.  .to
 संयुक्त  सलाकार  व्यवस्था  की  राष्ट्रीयਂ  continue  further  in  view  of  Gov-
 परिषद  के  सदस्यों  द्वारा  आगे  काय  करने  ernment’s  Indifference  89-90
 के  लिए  असमर्थता  व्यक्त  करना

 3301  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  बीच  सी  U.P.-Bihar  Boundary  Dispute  9०-91

 विवाद

 3302  पूर्वी  क्षत्र  प  रिषद  की  बठक  Eastern  Zonal  Council  Meeting  .  97-92

 3303  Robbery  at  Jabalpur  G  un Vid  Factory  92 जबलपुर  गन  फैक्टरी  में  डाका

 Production  of  Watch  in  H.M.T., 3305  हिन्दुस्तान  मशीन  श्रीनगर  में
 e

 घड़ियों  का  उत्पादन  Srinagar  .  92-93

 3306  मशीन  cea  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  Production  in  Machine  Tools  Cor-

 poration  of  India.  93 में  उत्पादन

 3307  meq  प्रदेश  के  रायपुर  जिले  में  ग्रामीण  Automatic  Telephone  Exchange
 Facility  in  Rural  Areas  of  Raipur

 क्षेत्रों  में  आटोमेटिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  District  M.P.  e  क  93-94
 की  सुविधा  उपलब्ध  कराना

 3310  बंगला  देश से  आये  दारणाधियों  पर  किये  Irregularities  in  Expenditure  on
 Bangladesh  Refugees  क  94 गये  खर्च  में  अ  निय  मिलता यें

 eae
 (v  iil)



 अता ०  +' हू  संख्या  प्शष्ठ

 Q.  Nos  विषय  SuBjECT  PAGES

 Successful  I.A.S.  and  I.P.S.  Candi- 3311  गत  तीन
 वर्षों  में  उत्तीण  हुए  आई०  To

 date  during  the  last  Three  Years  94
 Tao  और  आई०  पी०  एस०  के

 वार

 3312  फिल्म  संसर  करने  को  वर्तमान  पद्धति  में  Proposal  for  Changes in
 Eeubng System in  Film-Censors  95

 परिवर्तन  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 3313  क्षीण  भारतीय  राज्यों  के  लिए  डायलਂ  Subscriber  Trunk  Dialing  System
 for  Southern  States  e  e

 जमा  कर  सीध  टेली  फोन  करने  ही  व्यवस्था
 95

 3314  पिछड़े  क्षेत्रों  में  के  संवर्धन  के  Selection  of  Additional  District  for
 Promotion  of  Industries  in  Back-

 लिए  अतिरिक्त  जिलों  का  चयन  ward  Areas  e  |  ह  95-96

 3315  बिहार  के  लिये  नया  डाक  Creation  of  a  new  Postal  Division

 डिवीजन  बनाना
 for  Madhubani,  Bihar  96

 3316  दूरदर्शन  कार्यक्रम  के
 पिता

 सम्बन्धी  Scheme  for  extension  of
 Television

 Programmes  e  e  96
 योजना

 17  एक  अन्य  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  स्थापित  Proposal  to  set  up  another  States

 करने  संबंधी  प्रस्ताव  Re-organisation  Commission  96

 3318  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धीਂ  राष्टीय  Setting  up  ofa  Technology  Service
 Centre  by  National  Committee  on

 समिति  द्वारा  प्रौद्योगिकी  सेवा  केन्द्र  की  Science  and  Technology  97
 स्थापना

 3319  उद्योग  मंत्री  का  औद्योगिक  Statement  by  Tamil  Nadu  Industri-
 es  Minister  Re  :  Industrial  Policy  97

 नीति  के  बारे  में  वक्तव्य

 3320  Incentive  for  qualifyingin  Deva- देवनागरी  में  योग्यता  प्राप्त
 कि  97-98

 करने  के  लिय  प्रोत्साहन
 nagri  Telegraphy

 3321  अलीगढ़  मुस्लिम  विस्वविद्या/लय'  विधेयक  Protest  Day  observed  by  Muslim

 League  and  other  Muslim  Orga~
 पास  होने  के  विरुद्ध  मुस्लिम  लीग  तथा  nisations  against  passage  of  Ali-
 अन्य  मुस्लिम  संगठन  द्वारा  मनाया  गया  garh  Muslim  University  Bill  98

 विरोध-दिवस

 3322  बड़ी  परियोजनाओं  में  वित्तीय  संस्थानों  Joint  Sector  for  participation  by
 Financial  Institutions  in  Major

 द्वारा  भाग  लेने  हेतु  संयुक्त  क्षत्र  थ  थक  e Projects  98

 3323  जिलों  का  औद्योगिक  सवाल  Industrial  Survey  of  Districts.  98-99

 3324  छोटे  माने के  क्षेत्र  को  सहायता  Assistance  to  Small  Scale  Sector  99

 3325  भारत  में  अपराध  विज्ञान  सम्बन्धी  Recommendations  of  British  Fo-
 rensic  Expert  Re  Development

 अनुसंधान  करने  हेतु  विधि-चिकित्सा  of  Forensic  Medicine  for  Crimi-
 शास्त्र  के  विकास  के  बारे  में  ब्रिटिश  nological  Research  in  India  99-100

 वधिक  विशेषज्ञ  की  सिफारिशें  »
 Promotion  of  Class  ॥ है  employees 326

 चतु
 श्रेणी  के

 कर्मचारियों
 की  अवर

 श्रेणी  लिपिकों  के  ग्रेड  में  नति
 to  the  grade  of  Lower  Division

 100 Glerks  e  ह  e

 IOI
 3327  हरिपुरा  में  घं  षित  अशान्त  क्षेत्र  Disturbed  area  earmarked  in  Tripura

 3328  Shortage  of  H.M.T.  Watches  चो  101
 हिन्दुस्तान  मशीन  zea  की  बनी  घड़ियों

 की  कमी

 (ix)



 अता०  प्र०  सख्या  पीठ

 U.  Q.  Nos
 विषय  SuBJECT  PAGES

 3329  dae  की  कमी  Shortage  of  Cement  .  e  e  I10I-02

 3330  ory  102 जाप ला  dite  फैक्टरी  बिहार  Japla  Cement  Fact  ULY>  Bihar

 3331  बगला  देश  के  नागरिकों  की  भारतीय  Infiltration  of  Bangladesh  citizens
 eo  102

 भ-भाग घुसपैठ  into  Indian  territory  e

 3332  कृत्रिम  रूप  से  बढ़ाये  गये  राशि  वाले  Inflated  Telephone  Bills  ची  e  103

 ठलीफोन  बिलਂ

 3333  Sabotage  activities  by  certain  Anti कुछ  समाज॑-विरोधी  और  राष्ट्-विरोधी
 Social  and  Anti-national  elements तत्वों  द्वारा  जम्मू  और  काश्मीर  में
 in  Jammu  and  Kashmir  ,  103

 फोड़ की  गतिविधियां

 3334  लद्दाख  का  विकास  Development  of  Ladakh  चक  e  104

 3335  गुजरात  सरकार  द्वारा  टेलीविजन  get  Request  made  by  Government  of

 Gujarat  for  a  licence  to  set  up  a
 के  निर्माण  के  faa  एक  परियोजना  की

 project  for  the  manufacture  of
 स्थापना  हेतु  लाइसेंस  के  लिए  अनुरोध  T.V.  Sets  के  104-05

 3336  बड़ौदा में  एक  व्लाो  विज बन: द  केन्द्र की  स्थापना  Setting  UP  a  T.V.  Station  at

 t

 Baro-
 da.  eo  e  *  e  105

 3337  Utilisation  of  letters  ofintent  issued राज्य  औद्योगिक  विकास  निगमों  को
 to  State  Industrial

 Development
 जारी  किये  गये  अदय-पत्तों  का  उपयोग  क  ry Corporation  105

 3338  ग्रामीण  क्षत्रों  में  स्थानीयਂ  कालों  के  लिये  Revision  of  Telephone  Tariff  Policy
 regarding  distance  for  local  calls

 दरी  संबंधी  टेलीफोन  टेरिफ  नीति  को  in  Rural  areas  क  e  105
 पुनरीक्षण

 3339  हैदराबाद  में  एक  फिल्म  सेंसर  जेबों  की  Setting  up  of  a  censor  Board  for
 films  at  Hyderabad  106

 स्थापना

 3340  Charges  Against  Rehabilitation
 त्रिपुरा  में  पुनर्वास  अधिकारी  के  विरूद्ध

 Official  in  Tripura  ची  106
 आरोप

 3341  योजना  का  तेलग  या  कन्नड  में  प्रदान  Publishing  of  ce
 १०818  in  Telgu  or

 Kannada  e  106

 3342  दिल्‍ली  टेलीविजन  केन्द्र  की  रेन्ज  Range  of  Delhi  T.V.  Station  e  107

 3343  टेलीफोन  काले  रिकार्ड  करन  वाली  Erratic  readings  by  Telephone
 cas recording  machines  107 मशीनों  द्वारा  गलत  आंकड  दिया  जाना

 3344  मंत्रालयों  में  प्रतिनियुक्ति  पर  आई०  Tenure  of  I.P.S.  Officers  of
 depu-

 पी०  एस०  अधिकारियों  का  कार्यकाल
 tation  to  Ministries  »  107

 3345  संयुक्त  सचिवों  के  रूप  में
 नियुक्ति  हेतु

 Select  list  of  Central  Secretariat
 Service  Selection  Grade  Officers

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  सलैक्शन  ग्रेड  for  appointment  as  Joint  Secre-
 अधिकारियों  की  चयन  at  का  प्रधान  taries  submitted  to  P.M.  Secre-

 tariat  e  as  108 मंत्री  सचिवालय  को  दिया  जाना

 3346  Scooter  Plant  at  Lucknow  108 लखनऊ  में  स्कूटर  कारखाना

 3347  प्रतापगढ़  में  केन्द्रीय  Central  Industrial  Establishment
 Partapgarh  (U.P.)  क  108-09 औद्योगिक  संस्थान  |

 N Jumber  or afl
 licenced  Radio  and  T. 3348  लाइसेंस  गदा  रेडियो  और  टेलीविजन

 V.setsand  Revenue  earned
 सेटों  की  संख्या  तथा  उनसे  अजित  राजस्व  100

 (x)



 मता ०  परि ०  संख्या  ओष्ठ e

 U.  Q.  Nos,  विषय  SuBJECT  PAGES

 Unlicensed  Radios  and  Transistors.  109. 3349  बिना  लाइसेंस  रेडियो  तथा  ट्रांजिस्टर

 3350  राज्य  सरकारों  द्वारा  देय  दूरभाष  की  Arrears  of  Telephone  dues  from

 की  बकाया  राशि
 State  Governments  ,  e  e  109-10:

 Expenditure  incurred  on  Tele- 3351  केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रियों  द्वारा  दूरभाष  110 phone  calls  by  Union  Ministers
 पर

 क्या
 गया  व्यय

 3352  उड़ीसा  सकल  में  इंजीनियरिंग  डिवीजनों  Reorganisation  of  Engineering
 Division  in  Orissa  Circle  .  110

 का  पुनगंठन

 3353  उड़ीसा  स्थित  बड़े  डाकघर  Extension  of  Head  Post  Office  buil-

 की  इमारत  का  विस्तार  ding  at  Bhadark,  Balasore,  Orissa.  110:

 3354  कटक  )  स्थित  आकाशवाणी  Expansion  of  AIR  Station  at
 क  .  III

 केन्द्र  का  विस्तार  Cuttack,  Orissa  e

 3355  Idle  Capacity  in  Tractor  Industry  III
 ट्रैक्टर  उद्योग  में  अप्रयुक्त  क्षमता

 3356  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  में  उत्पादन  Production  in  Khadi.and  Village
 Industries.  es  e  शक  e  Ir

 IlI-12: 3357  हिन्दुस्तान  मशीन  cea  की  आटोमेटिक  H.M.T.  automatic  Watches

 घड़ियां

 Reorganization  of  the  Directorate 3358  तकनीकी  विकास  निदेशालयਂ  का  पुनगंठन  +  II2: of  Technical  Development

 3359  इलैक्ट्रानिक  आयोग  हिन्दुस्तान  Request  made  by  Electronic  Divi-
 sion  of  Hindustan  Aeronautics

 एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  के  इलैक्ट्रानिक  Limited  for  a  Licence  to  Produce
 को  टेलीविजन  रिसीवर  के  Television  Receivers  rejected  by

 Electronics  Commission  .  112-13; उत्पादन  के  लिए  लाइसेंस  देने  का

 रॉय  अस्वीकार  करना

 3360  विज्ञापनों  संबंधी  सरकारी  नीति  की  Committee  to  examine  Govern-
 ment  Policy  on  Advertisements  .  113,

 जॉच  करने  के  लिए  समिति

 3361  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  में  कच्चे  माल  Shortage  of  Raw  Material  in  Small
 Scale  Industries  e  119-14. की  कमी

 3362  प्रोद्योगिकी  तथा  ‘qe  डेटा  बेक  Setting  up  ofa  Technology  and  Pa-

 स्थापित  किया  जाना
 tent  Data  Bank  *  ह  e  114.

 3364  बिहार  के  पिछड  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  Application  for  setting  up  of  In-
 dustries  in  Backward  Areas  of  Bi-

 करने  के  लिए  आवेदन  पत्र  har  e  e  e  eo  e  114.

 3365  इंडिया  रेडियो  zea  बिहाइन्ड  A.LR.  Trails  behind  Radio  Pakis-

 रेडियो  पाकिस्तानਂ
 tan  e  के  e  e  115,

 3366  54  उद्योगों  में  बेकार  पड़ी  क्षमता  का  Utilisation  of  Idle  Capacity  in  54
 Industries  *  e  e  115-16.

 उपयोग

 Dispersal  of  Industries  कक  116. 3367  उद्योगों  अलंग  अलग  स्थान  पर

 लगाया

 3368  आत्मसमर्पण  करने  वाले  डाकुओं  के  Relaxation  in  Enforcement  of  Law
 in  Cases  of  trials  of  the  Surrende-

 मुकदमों  के  मामलों  में  ढील  देना  red  Decoits  s  >  s  116

 (x1)



 अता ०  बहु  संख्या

 U.  Q.  Nos,  विषय  Supyecr  PAGES

 3369  टेलीफोन  और  टेलीग्राम  उपकरणों  में  Sufficiency  of  Telephone  and  Tele-
 and

 आत्मनिभंरता  और  इनकी  चोरी  के  graph  Equipment  Losses
 suffered  due  to  its  Pilferage  116-17

 कारण  हुई  हानियां

 3370  Import  of  Used  Plants  for  West पश्चिम  जमाने  और  जापान  से  प्रयुक्त  e  117
 संयंत्रों  का  आयात  Germany  and  Japan

 3371  सीमेंट  पर  नियंत्रण  Control  on  Cement  e  e  117

 3372  मोटर  गाड़ियों  की  टायरों  और  Shortage  of  Automobiles  Batteries,
 118 Tyres  and  Tubes  .

 ट्यूबों  की  कमी

 3373  आय-असमानता  कमी  Reduction  in  Income  Disparities  118-19

 3374  लघु  उद्योग  सेवा  नई  दिल्‍ली  Complaint  against  Asstt.  Director,
 Small  Industries  Service  Institute, के  उपनिदेशक  के  विरूद्ध  शिकायत  New  Delhi  e  .  11g

 Release  of  Prisoners  to  Mark  the 3375  स्वतंत्रता  at  रजत  जयंती  समारोह  के

 उपलक्ष  में  कैदियों  की  रिहाई
 Independence  Silver  Jubilee  Ce-
 lebrations  e  119-20

 Memorandum  and  _  Deputation 3376  नेशनल  यूनियन  आफ  कलकत्ता
 from  National  Union  of  Calcutta

 फोन्स  की  ज्ञापन  और  उनका  प्रतिनिधि  ची  e  e  120
 मंडल

 Telephones

 120 3377  पंजाब  में  सरकारी  ata  में  कारखाने  Public  Sector  Factories  in
 Punjab

 3378  Public  Telephone  Booths  in  Delhi  120-21 दिल्‍ली  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  बूथ

 3379  Ceiling  on  Monopolies  and  Big एकाधिकारी  और  बड़े  व्यापार  जगह  Business  Houses  ब  क  Ta!
 की  अधिकतम  सीमा  निश्चित  करना

 I2I-22 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्न  Papers  Laid  on  the  Table  e  e

 क सभा  से  संदेश  Message  from  Rajya  Sabha  122-23

 Committee  on  Private  Members’ गेर-सरकारों  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों
 Bills  and  Resolutions—

 संबंधो

 प्रतिवेदन  Seventeenth  Report  e  e  123

 कम्पनी  Companies

 संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  Motion  for  reference  to:  Joint
 Committee  ,  e  123-26

 Antiquities  and  Art  Treasures
 प्रवेश

 तयों  बहुमूल्य  कलाकृति
 Bill—

 विचार  करने  का  Motion  to  consider—

 Mo  एस०  नरूला  हसन  Prof.  S.  Nurul  Hasan  td  e  126-27

 श्री  मनोरंजन  हाजरा  Shri  Manoranjan  Hazra  |.  क  127

 श्री  सुधाकर  पांडे  Shri  Sudhakar  Pandey  ्  27-28

 श्रीमती  गायत्री  देवी--जयपुर
 Shrimati  Gayatri  Devi  of  Jaipur  128-29

 e श्री  प्रताप  सिह  Shri  Rudra  Pratap  Singh  130

 Motion  Re  Separate  Central  Sche- पिछडे  क्षेत्रों  के  लिए  पृथक-पृथक  केन्द्रीय  विकास

 योजनाओं  के  बार  में
 Areas—
 mes  for  Development  of  Backward

 श्री  दशरथ  ta  ¢  Shri  Dasaratha  Deb  e  130-31

 (x1i)



 ~

 विषय  Supyect  PAGES

 श्री  बी०  वी०  नायक  Shri  B.  V.  Naik  e  e  131-32

 श्री  वीरेन  एंगती  Shri  Biren  Engti  e  e  132

 श्री  मुरासोली  मारन  Shri  Murasoli  Maran  e  132-34

 श्री  नरेन्द्र  सिह  fase  Shri  Narendra  Singh  Bisht  134

 e श्री  पन्नालाल  बारूपाल  Shri  Panna  Lal  Barupal  134-35

 Shri  K.  M.  Madhukar  e  135 श्री  के०  एम०  मधुकर
 Shri  Paripoornanand  Painuli  135 श्री  परि पूर्णा नन्द  पन् यू ली

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  Dr.  Laxminarain  Pandeya  136

 श्री  कूदो  बाकुली
 Shri  Kushok  Bakula  थक  136

 श्री  जगदीश  नारायण  मंडल  Shri  Jagdish  Narain  Mandal  136

 Shri  Nathu  Ram  Mirdha  ,  136 श्री  नाथू  राम  frat

 श्री  दरबारा  सिह  Shri  Darbara  Singh  e  136-37

 श्री  टी०  Sto  काले  Shri  D.  Kamble  ,  e  137

 श्री  शाम्भू  नाथ  Shri  Shambhu  Nath  e  137

 Shri  K.  Mallanna श्री  के०  मानना  e  e  137-38

 कि  e श्री  राजदेव  सिंह  Shri  Rajdeo  Singh  138

 श्री  चिरंजीव  झा  Shri  Chiranjib  Jha  e  e  138

 श्री  के०  रामकृष्ण  रेडडी
 Shri  K.  Ramakrishan  Reddy  138

 प्रो०  नारायण  चन्द  पाराशर  Prof.  Narain  Chand  Parashar  139.

 श्री  अम्बे दा  Shri  Ambesh  e  e  139

 e श्री  वसन्त  साठे  Shri  Vasant  Sathe  e  e  139

 श्री  डी०  पी०  घर  Shri  D.  P.  Dhar  e  थे  139-41

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  .  e  141 श्री  नाथू  राम  अहिरवार

 (xiii)



 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 बधवार  23  1972/1  1894

 Wednesday,  August  23,  1972/Bhadra  1,  1894  (Saka)

 ह

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  SPEAKAR  in  the  Chair  J

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 केन्द्रीय  सरकार  के  साथ  हिन्दी में  पत्र-व्यवहार  करने  सम्बन्धी  निदेश  पर  तमिलनाडु  सरकार

 को  आपत्ति

 *322.  श्री  वी०  माया वन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकर  के  साथ  हिन्दी  में  पत्र-व्यवहार  करने  को  बारे  में  संयुक्त  सचिवों  को

 दिए  गये  केन्द्रीय  सरकार  के  निदेशों  पर  तमिलनाडु  सरकार  ने  आपत्ति  की  है  और  उसे  वापस  लेने  का

 अनुरोध  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 गह  मन्त्रालय  और  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रास  निवास  जी  नही ं;
 श्रीमान  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 श्री  वी०  साया वन :  तमिलनाडू  के  मुख्यमंत्री  ने  सोमवार  को  ही  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  हिन्दी  के

 सम्बन्ध  में  जो  केन्द्रीय  निदेश  जिक्र  उन्होंने  गत  सप्ताह  विधान  परिषद  में  किया  वह

 केन्द्रीय  कं  त्रियों  तयबा  सचिवालय  को  सम्बोधन  करते  को  पद्धति  के  fart  है  न  कि  पत्र  व्यवहार  के  लिये

 और  उसे  राष्ट्रपति  ने  3  1971  को  जारी  क्रिया  था  और  मंत्रिमंडल  सचिवालय  द्वारा  राज्य

 कारों  को  भेज  दिया  tara)  इस  अधिसूचना  से  भारत  सरकार  के  1961  के  काय  वितरण  सम्बन्धी

 नियमों  को  प्रम  अनुसूची  अंग्रेजो  दादों  के  स्थान  पर  उनके  पर्यायवाची  हिंदी  शब्दों  का  प्रतिस्थापन

 करने  के  सम्बन्ध  में  ana  हो  गया  है  ।

 में  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रपति  द्वारा  3  मई  को  जारी  की  गई

 अधिसूचना  को  एक  अति  तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्रो  को
 भेजी

 गई  है  जिसमें  मं  त्राल यं  तथा  मंत्रियों  की

 नामावली  हिन्दी  में  दी  गई  है  और  यदि  तो  इसका  उद्देश्य  क्या है  तथा  इसमें  स्थिति  कया है
 ?
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 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  एसी  कोई  बात  नहीं  है  कि  राज्य  सरकारों  को  कोई  एसा  निदेश  दिया  गया
 |

 है  कि  वे  केन्द्रीय  मंत्रियों  को  हिन्दी  में  संबोधन  करें  ।
 एसी

 किलो  बात  प्रदान  ही  नहीं
 उठता  |

 पता  नहीं  किस  प्रकार  धारणा  बनाई  गयी  है  ।  जहाँ  तक  विभिन्न  क्यों  की  नामावली  का  प्रश्न

 सदन  को  पता  है  कि  यह  समर  या
 उठायी

 गई  थी  परन्तु  संतोषप्रद  ढंग  से  इसका  समाधान  कर
 लिया

 गया  था  तथा  सदन  मे ंव्यक्त  किये  गये  विचारों  की  दृष्टि  से  व्यवस्था  में  संशोधन  fea  गय  थे  ।  मेरे

 विचार  से  उस  अधिसूचना  के  सम्बन्ध  में  भी  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 श्री
 वी माया वन :

 क्या  य
 प

 संशोधन  गैर-हिंदी  भाषी  राज्यों  को  नेहरू  जी  रा  दिये  गये  आश्वासनों

 से  सामंजस्य  रखते हूँ
 ?

 क्या  सरकार ने  सरकारी
 तमंचा

 रियों  को  इन  नामावलियों  को  प्रयोग  करने  के

 लिये  कठोर  निदेश  दिये
 ह

 हू  और  इनका  प्रयोग  न  करने  पर  अनुशासनात्मक  कोतवाली  की  धमकी  दी  है  ।

 श्री  राम  निवास
 faut  ऐसे  कोई  निदेश  जारी  नहीं  किये  गय  हूँ  जिनमें  अनुशासनात्मक  कार्यवाही

 की  धमकी दी  गई  हो  ।  जैसा  कि
 मेंने  पहले  बताया

 सदन में  ही  समस्या का  समाधान  निकाला  गया  था  ॥

 अनुशासनात्मक  कायदा
 ही  करने  जसी  कोई  बात  नहीं  है  ।  सभी  सरकार  कर्मचारियों  द्र  रा  इन  आदेशों

 के  पालन  की  आदा  की
 जाती

 ते
 ।  ऐसी  कोई  समस्या  नहीं  है  कि  किसी  प्रकार  को  अनुशासनात्मक

 कार्यवाही  की  जायें  ।  एसा  करने  की  कोई  आवश्यकता
 नहीं

 है  ।  एसी  कार्यवाही  करने  का  यह  कोई

 अवसर  नहीं  है  ।

 श्री  ato  माया वन  :  क्या  इनका  गर  हिन्दी  भाषी  राज्यों  को  नेहरूजी  fea  गये  आश्वासनों

 से  सामंजस्य है  ?

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  भाषायी  नीति  के  सम्बन्ध  में  जो  कुछ  किया  जा  रहा  है  वह  एक  संकल्प

 द्वारा  व्यक्त  की  गयी  सदनों  की  इच्छाओं  तथा  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्री  नेहरू  के  आश्वासनों  से  सामजस्य

 रखती है  ।

 श्री  संविधान :  राष्ट्रपति  के  आदेश  में  संशोधन  के  सम्बन्ध  सदन  में  गत  वह  जो  आश्वासन  दिया

 गया  था  मंत्री  महोदय  ने  उसे  स्मरण  कराकर  अच्छा  किया  है  ।  उसमें  बताया  गया  था  कि  अंग्रेजी के
 नामों  की  हिन्दी  में  परिवर्तित  करके  कोष्ठ  में  रोमन  लिपि  में  लिखा  जायगा  ।  इसके  पश्चात  सदन  में

 यह  आशवासन  दिया  गया  था  कि  अंग्रजी  के  नाम  भी  रहेंगे  और  कोष्ठ  में  हिन्दी  में  नाम  लिख  जायेंगे  |

 अब  इसके  संसद  सदस्यों  तथा  सें  जो  पत्र  व्यवहार  होता  है  उससे  पता  चलता  है  हिन्दी

 नाम
 या

 तो  देवनागरी  लिपि  में  लिखे  जाते  है  या  रोमन  में  ।  उदाहरण  के  लिये  मुझे  एक  पत्र  मिला

 जो  मझे ही  लिखा गया  उसमें  प्रत्येक  बात  हिन्दी ही  में  लिखो  गई  है
 ।  यह  पता

 नहीं  पत्र  किसने
 भेजा

 |  एक  दूसरा  पत्र  भी  यहाँ  मेरे  पास  है  जो  तमिलनाडु  में  तंजौर  जिले  के  एक  ब्यक्ति  को  लिखा  गया  था

 उसमें  हिन्दी  नामों  का  प्रयोग  किया  गया  है  सरकार  वित्त
 .  .

 मूझे  इसका  भी
 पता  नहीं  चला  कि  पत्र  कहां  से  भजा

 उसका  अंग्रेजी  पाठ  नहीं  दया

 गया है  ।

 यहां  जो  दिया
 गया

 कि  नाम  अंग्रेजी  में  लिखे  जायेंग  तथा  उनके  साथ-साथ  हिन्दी

 नाम  देवनागरी  लिपि  में  लिखे  उसका  अनुसरण  क्यों  नहीं  विया  ma  है
 ?  उस  आश्वासन  का

 क्या  हुआ ?  तमिलनाडू  में  एक  मंत्री  ने  यह  बताया  है  कि  उनसे  जो  पत्रव्यवहार  किया  जाता  है  उसमें

 विभागों  आदि  के  नाम  हिन्दी  में
 लिखे  होते  SH  मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट  आश्वासन  चाहता  हूँ  कि

 अभी  जिस  राष्ट्रपति  के  आदेश के  संशोधन  का  जिक्र  किया  गया  है  उसे  भावਂ  तथा  भाषा  में  कहाँ  तक

 कांयं  रूप  दिया
 म
 गया है  ?

 aft  राम  निवास  मिर्धा :  जेसा  कि  मेंने  बताया  सरकार  की  इच्छा  और  हमने  इस
 सम्बन्ध

 में

 आदेश  भी  जा  री  कर  दिय  कि  सदन  में  जो  आश्वासन  दिया  गया है  उसका
 पूरी  तरह  पालन  किया  जाये  ।

 माननीय  सदस्य  ने  कुछ  उद्धरण  दिय  हें
 ?  यदि  वह  वे  पत्र  मुझे  तो  में  विस्तार से  जांच  करूँगा

 2



 1  भाद्र  1894
 मौखिक

 उत्तर
 -=

 कि  उनमें  क्या  कमी  है  और  क्या  वे  दिये  गय  आश्वासनों  के  विपरीत  है  साथ  हम  मामले  को  ठक

 करने  के  लिया  कार्यवाही  करेंगे  ।

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  क्या  हिन्दी  के  प्रयोग  पर  आन्ध्र  प्रदेश  ने  भी  कोई  आपत्ति  उठायी

 है  और  यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरका र  देश  सभ  राज्य  सरकारों  को  हिन्  के  प्रयोग  में  उत्तरोत्तर

 वृद्धि  &  प्रति  सहमत  करेगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  तमिलनाडु  के  विषय  में  है  आंध्र  प्रदेश  के  विषय  में  नहीं  ।  यदि  मंत्री  महोदय

 उत्तर  देते  हें  तो  मुझे  कौई  आपत्ति  नहीं में  अनुपूरक  प्रश्न  की  सम्बद्धता के  विषय  में
 निर्णय  कर  रहा हूं  ।

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  तमिलनाडु  में  85  प्रतिशत  से  अधिक  लोग  हिंदी  चाहते  .  .

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  नही ं।

 Shri  Ram  Singh  Bhai  :  116  Government  in  Tamil  Nadu  has  always  been  opposing
 the  Central  Government  policy  regarding  Hindi.  May  I  know  whether  Government
 have  seriously  considered  any  (urther  action  in  this  regard ?

 Mr.  Speaker:  It  appears  that  you  have  not  gone  through  the  question  thoroughly.
 You  may  ask  a  question  regarding  the  use  of  Hindi.

 Shri  Jharkhande  Rai  :  May  I  know  whether  the  Government  of  India  have  ever
 issued  instructions  to  the  State  Governments  including  Tamil  Nadu  that  each  state,  if  it  so
 desires  can  address  the  Central  Government  in  its  mother  tongue  ?

 Shri  Ram  Niwas  Mirdha  :  The  Central  Government  have  not  issued  any  orders
 to  State  Governments  regarding  language  issue.  The  language  policy  is  only  meant  for  the
 business  of  the  Central  Government.  It  has  been  left  to  the  State  Governments  to  adopt
 their  desired  language  policy  for  their  business.

 Shri  Jharkhande  Rai  I  wanted  to  know  whether  the  State  Governments  can  use
 their  regional  languages  in  correspondence  with  the  Centre?  Is  there  any  order  to
 to  this  effect  ?

 Shri  Ram  Niwas  Mirdha  :  The  business  of  the  Central  Government  is  transacted
 in  both  the  languages—English  as  well  as  Hindi.  If  the  communications  are  received  in
 Hindi  efforts  are  made  to  reply  in  the  same  language.  But  there  are  two  official  languages.
 Hindi  and  English.  Therefore,  there  is  no  questicn  of  making  correspondence  in  languages
 other  than  Hindi  or  English.

 शी  ज्योति  बसु  :  इस  बात  के  प्रति  सभी  ने  सहमति  प्रकट  की  थी  कि  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों

 तथा  गेर  हिन्दी  भाषी  राज्यों  के  बीच  पत्र  व्यवहार  जब  तक  राज्य  सरकार  हिन्दी  में  पत्रव्यवहार
 करना  नहीं  अंग्रेजी  भाषा  का  प्रयोग  किया  जाता  रहेगा  ।  प्राप्त  होने  वाली  उच्च  स्तरीय

 शिकायतों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  क्या  मंत्री  महोदय  मामले  की  जांच  कराने  पर  विचार  करेंगे  तथा

 इस  सम्बन्ध  में  अपन  सहमति  प्रकट  करेंगे  जिससे  सारे  मामले  की  विस्तृत  जांच  की  जा  सके  और  इस

 सम्बन्ध  में  निर्णय  किया  जा  सके  |

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  यह  बात  बिल्कुल  साफ  है  कि  कोई  जांच  कराने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 हम  सदन  द्वारा  पारित  संकल्प  के  उपबन्ध  तथा  यहाँ  दिय  गये  आश्वासनों  के  विप  Ve  कायंवाही

 नहीं
 कर  रहे  )  तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  द्वारा  कहा  गया  बताया  जाता  है  कि  केन्द्रीय  सरकार

 ने  राज्यਂ  सरकारों  से  कहा  है  कि  केन्द्रीय  मंत्रियों  को  सभी  पत्र  हिन्दी  में  लिख  जायें  ।  यह  बात  गलत

 है  ।  हमने  ऐसे  कोई  निदेश  नहीं  दिये  है  ।

 LSS,  (ND)  72
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 समय  प्रदश  क  औद्योगिक  सर्वेक्षण

 *324.  श्री  गंगा  चरण  दिक्षित

 श्री  अरविन्द  नाम  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्यो  भव्य  म्ररेशਂ  का  कोई  औद्योगिक  सर्वेक्षण  किया गया  और

 यदि  तो  उसको  मुख्य  बातें  क्या  हूँ  और
 सर्वेक्ष

 ण
 प्रतिवेदन  पर  सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  और  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 विवरण

 हां  ।  alas  में  भारत
 के

 औद्योगिक विकास  भारत  के  औद्योगिक  वित्त  निगम

 ओर  आईओसी  ०आई०  सी०  और  रिज वं  बैंक  आफ  इंडिया  स्थापित  किए  गए  संयुक्त  संस्थागत

 अध्ययन  दल  इंस्टीट्यूशनल  स्टडी  टीम )  ने  राज्य  का  सर्वेक्षण  किया  था  और  इसकी  औद्यो  गिक
 संभ्भाव्यता  के  संबंध  में  एक  रिपोर्ट  तयार  की  थी  |

 रिपोर्ट  में  यह  बताया  गया  हैं  कि  भौगोलिक  दृष्टि  से  मध्य  में  स्थित  होने के  कारण  पड़ोसी
 क्षेत्री  में  मालਂ  की  खत  का  लाभ  मिलता  है  ओर  साम रिक  दृष्टि से  खनिज  संसाधनों  का  बहुत

 बड़ा  भंडार  विशेषरूप  से  लौह  अयस्क  विस्तृत  क्षेत्र  में  विपुल  वन  काफी  अच्छी  खाद्य  स्थिति
 और  इसके  साथ  ही  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अत्यघिक  जनसंख्या  का  कम  फालतू

 विद्युत
 और  इन  सबसे  sent  भिलाई  इस्पात  और  हैवी  इसे  क्टर  अलस  लिमिटेड

 जैसा  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं में  गए  भारी  विनियोजन  आदि
 एसी  प्रमुख  बात  है  जिनसे  राज्यਂ

 में  उद्योगीकरण  के  लिए  वातावरण  उत्पन्न  हो  गया  हैं  ।  दूसरी  ओर  अपेक्षाकृत  पिछडी  अध व्यवस्था

 और  उस  पर  प्रति  व्यक्ति  निम्न  आय  और  जाय  कृषि  पर  अत्यधिक  निभाता

 औद्योगिक  परम्परा  का  क्षेत्र  की  विशालता  को  देखते  हुए  अपर्याप्त  परिवहन  और

 उसके  साथ  ही  प्राकृतिक  संसाधनों  का  विद्रोही  और  उत्पाद  का  विपणन  कठिन  होना  अपेक्षाकृत

 महंगी
 स्थानीय

 लोगों  द्वारा  जोखिम  उठाने  को  कमी  और  प्रशिक्षित  और  दक्ष  श्रमिकों  की  कमी

 मुख्य  रूकावट  रही  है  जिनसे  राज्य के  त्वरित  औद्योगिक  विकास  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।  आने

 वाले  वर्षों  में
 औद्योगीकरण  की  जिसके  लिए  राज्य  के  पास  निस्सन्देह  असीमित  संभाव्यता  है

 अधिकांश  में
 इस

 पर  निभा  करती  है  कि  इन  रुकावटों  को  कितनी  हटाया  जा  सकता  है  और

 अनुकूल  चीजों  से  लाभ  उठाया  जा  सकता  है  ।  इन  पर  सर्वेक्षण
 में  उन  औद्योगिक  परियोजनाओं  का  भी

 पता  लगाया  गया  है  जिनके  निकट  भविष्य  स्थापित  होने  की  अदा  है  ।

 इस  रिपोर्ट  की  अभी  राज्य सरकर  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  और  इस  पर  आगे  की  कायंवाही  करने

 की  नीति  को  अंतिम  रूप  देने  के  लिए  निदेश  समिति  द्वारा  जल्दी  ही  चर्चा  की  जायेंगी  ।

 ShriG.  C.  Dixit  :  Ithas  been  mentioned  in  the  state  ment  that  due  ६०115  Central  Geo-
 graphical  position  there  is  much  scope  of  industrial  development  in  Madhya  Pradesh.
 May  I  know  the  time  by  which  steps  would  be  taken  in  this  regard  and,  if  not,  the  reasons
 therefor  ?

 Shri  Siddheshwar  Prasad:  Besides  other  things,  it  has  been  clearly  stated in  the
 statement  placed  on  the  table  of  the  House  that  the  handicaps  like  inadequate  transport,
 lack  of  industrial  tradition,  relatively  costly  power  structures  and  efforts  of  the  state  Gov-
 ernment  to  create  a  climate  for  industrialisation  are  some  ofthe  factors  which  need  special
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 tention  for  the  industrial  development  of  Madhya  Pradesh.  These  handicaps  are  being
 removed  one  by  one  and  ater  they  are  removed,  we  will  takeup  a  programme  of  rapid
 development

 राम  सहाय  पांड े:  और  गीत  रि विकास
 तथा

 अन्य  आधिक  पहलुओं
 को  दुष्टि से  मध्य  प्रदेश

 फणा हुआ  प्रदेश  जाता  है  बस्तर  जस  कुछ
 जिले

 ऐ ऐसे  हैं  जहाँ  बांस  जैसा  कच्चा  माल  उपलब्ध  है  |  जू
 के  प्रथम  सप्ताह  में  मनोरथ  प्रधान  मंत्रो  इस  क्षेत्र  का  दौरा  किया  और  वहां  उन्होंन  आदिवासियों
 को  दिनों  स्थिति  देखी  ।  क्या  क्षमता  का  लगाने  तथा  कागज  का  एक  कारखाना  स्थापित  करनेਂ

 के  लिय  फर्म  को  array  जारी  किया  गया है
 ?  यदि  आशय पत्र  किसी  गर  सरका री  फर्म  को  दिया

 गया  है  तो  सरकारों  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  में  र  को  क्य  आपत्ति  है
 ?

 हों
 सिद्ध शर वर

 प्रसाद
 :  जहाँ  तक  बस्तर  जिले  का  प्रशन  यह  एक  पिछड़  ज़िला  है  और  वहाँ

 कागज  उद्योग  के  लिये  उपयुक्त  कच्चा  माल
 उपलब्ध  है  |

 उद्योगों
 के  बाँगुर  ग्रुप  को  संयुक्त  क्षेत्र  में

 आशय  पत्र  दिया  गया है  |  हमें  है  कि  पिछड़े  हुये  जिले  बस्तर  में  यह  उद्योग  स्थापित  हो  जायेगा ।

 थ्री  राम  सहाय  पांडे  :  इत  कागज  मिलने  नवीनतम  मथोनें  लगायी  जायेंगे  और  इस  प्रकार  त्वचा  लित

 शो  ग  के  इस  कारखाने  में  रोजगार  के  लिये  कोई  अवसर  नहीं  होगा  ।  क्या  आदाय  पत्र  जानो  करने  से

 पहले  सरकार  ने  रोजगार  क्षमता  का  पता  लगाया  था  ?  मध्य  प्रदेश  के  मामले  में  यह  बहुत  महत्वपूर्ण

 बात हैं  ।

 श्र  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  रोजगार  क्षमता  आदि  का  प्रदान  बिल्कुल  ही  एक  भिन्न  प्रदान  है  ।  यदि

 मात तय  सदस्य  इस  fara  में  कोई  विशिष्ट  जानकार  चाहते  तो  वह  अलग  से  प्रश्न  पुछ  सकते  हैं  ।

 Shri  Hukumchand  Kachwai  May  I  know  whether  the  attention  of  the  Govern-
 ment  has  been  drawn  to  the  statement  made  by  the  Chief  Minister  of  Madhya  Pradesh  that
 at  least  two  new  industries  willbe  set  up  in  each  district  of  the  State?  Have  Government  of
 India  received  any  letter  from  Madhya  Pradesh in  this  regard?  In  view  of  water  and
 other  adequate  facilities  being  available  and in  view  of  inadequate  transport  there,  may
 I  know  the  number  of  roads  proposed  to  be  constructed  during  the  Fourth  Five  Year  Plan
 and  whether  any  target  has  been  fixed?  Whatis  the  reaction  of  the  Central  Govern-
 ment  to  the  statement  made  by  the  Chief  Minister  of  Madhya  Pradesh  and  how  many
 industries  are  proposed  to  beset  up  with  central  assistance

 Shri  Siddheswar  Prasad  :  I  have  not  seen  such  statement  by  the  Chief  Minister.
 The  statement  placed  on  the  Table  is  based  on  the  report  submitted  by  the  Joint  Survey
 Team  set  up  by  IDBI,  IFCI,  ICICI  and  Reserve  Bank.  There  in  the  report,  a  mention
 has  been  made  ofcertain  barriers  affecting  the  rapid  industrial  growth  of  Madhya  Pradesh.
 Therefore,  a  time  is  being  decided  by  the  said  team  to  discuss  these  things  with  Madhya
 Pradesh  Government  on  the  basis  of  this  report.

 Shri  Hukumchand  Kachwai :  May
 I  know  the  number  of  roads  proposed  to  be

 developed  during  Fourth  Five  Year  Plan  in  Madhya  Pradesh  and  whether  any  target
 has  been  fixed  in  this  regard?

 Shri  Siddheswar  Prasad:  As  regards  the  development  of  roads  only  the  Ministry
 of  Transport  can  tell  you  specifically.

 को  बपुमतारों :  क  च्चा  माल  उपलब्ध  होने  के  कारण  आदिवासी  क्षेत्र  म॑  जहाँ  कहीं  भी
 कोई

 उद्योग  ी  म  Cemrarar®,  आदिवासियों  को  उनके  घरबार  से  निकाल
 दिया

 जाता  है
 ।  जब ए  ली

 बात  है  तो  कपा
 मंत्री  महोदय  ने  यो

 जन
 आयोग  से

 इस  विषय  में  बातचीत
 कौ  है  कि  जहाँ  एसी

 परियोजना
 स्थापित  को  जाये  वहां  से  निकाले  गये  व्यक्तियों  को  भूमि  के  बदले  भूमि देकर  पुनर्वासित  किया  जाय  ?

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद :  ऐ  से  जिलों  में  जहाँ  कही  उद्योगों  की  स्थापना  की  जाती  है  वहाँ  के
 निवासियों

 के  पुनर्वास
 के  लिय

 एक
 कार्यक्रम  बना  हुआ  है  ।  यदि

 माननीय
 सदस्य  के  मस्तिष्क  में  कोई

 विशेष
 परि

 <-

 योजना  है  और  उप  जीप  में  वह  कोई  बात  उठाना  चाहत ेहै  तो  वह  एक  अलग  इन  पूछ  सकते हूँ
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 हन ल

 श्री  डी०  बसुमतारी :  बैलाडिला की  क्या  स्थिति  है
 ?

 वहां  ज ्बहुत  से  लोगों  को  निकाला  गया  है  ।

 अध्यक्ष
 महोदय  यह  प्रश्न  मध्य  प्रदेश  के  विषय  में  है  ।  आपको  यह

 नहीं
 समझ  लेना  चाहिये

 कि  मंत्री
 महोदय

 को  सभो  प्रकार  को  सूचनायें  देन  प्रश्न  पूछते  समय  एसी  बात  मस्तिष्क  में  नहीं
 रखनी  चाहिये  ।

 Shrimati  Sahodrabai  Rai  :  May  I  know  whether  any  cement  factory  is  going
 to  be  established  in  Sagar  or  in  Damoh  in  Madhya  Pradesh,  if  so,  when?

 Shri  Siddheswar  Prasad  :  1  have  got  noinformation  inthis  regard

 समाचार  पत्रों  के  नियन्त्रण  और  उनके  स्वामित्व  के  विकेन्द्रीकरण  के  बार  भारतीय  प्रस  परिषद

 ।  सिफ़ारिशों

 *327.  श्री  ज्योति  बसु  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  समाचार  पत्रों
 के
 ea

 और  उनके
 स्वामित्व

 के  विकेन्द्रीकरण  के  बारे  में  भारतीय

 प्रैस  परिषद  ने  कुछ  सिफारिशें

 क्या  उन  सिफारिशों  मि  विचार  के  लिए  और  आवश्यक  कार्रवाई  के  लिए  सरकार  को  भज

 दिया  गया  है  ;  और

 यदि  होता  प्रेस  परिषद  को  सिफारिशों  का  ब्योरा  कया  है  और  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया है
 ?

 सुचना
 और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धनबीर  fag):  तथा  :  पता  लगा  है

 कि  प्रैस  परिषद  इस  मामले  पर  विचार  कर  रहे

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 श्री  ज्योतिमंय  बसु :  गत  त्न  बजट  सत्र  के  दौ  रान  सरकार
 ने  वह  1954  में  प्रैस

 प
 परिषद  द्वारा  की  गई

 सिफारिश  को  कार्यरूप  देने  के  लिये  कम्पनी  अधिनियम  में  संशोधन  करने
 का

 अपना  इरादा  ज़ाहिर  किया

 था
 |  सभा  में  दिये  गय  आश्वासन  को  पुरा  न  कर  सकने  के  क्या  कारण

 सुचना
 और  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री

 आई०
 के ०  :  माननीय  सदस्य  ने  प्रेस

 परिषद  को  प्रेस  आयोग  के  साथ  मिला  दिया  है  ।  यह  प्रदान  प्रैस  परिषद के  बारे  में  है  )

 श्री  योतिमंय  ag  :  मेरा  अभिप्राय  प्रेस  आयोग  से  था

 श्री
 आई०

 के०  गुजराल :  मूझे  यह  नहीं  पता  कि  उनका  अभिप्राय  क्या  है  ।  कठिनाई  यह  है  कि

 उनका  प्रश्न  प्रैस  परिषद  के  बारे  में  है  और  उसका  उत्तर  दे  दिया  गया  है  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु :  क्या  यह  सच
 नहीं

 है  कि  गत  वर्ष
 के

 अन्त  में  ठोस  प्रस्ताव  पेदा  करने
 के

 लिय  मंत्रियों  को  एक  समिति  बनाई  गई  थी  ?  प्रधान  मंत्र  ने  इस  व्य  मई  में  विलम्ब  के  बारे  में  ae

 व्यक्त  करते  हुए  संसद  को  आश्वासन  दिया  था  कि  समिति
 अपना

 काम  समाप्त  करने  वाली  है  ।  मंत्रियों

 को समिति  ने  8  महीने  कं  चर्चा  के  बाद  एक  व्यापक  विधेयक तैयार  किया  गया  है  ज़ो  वास्तव में  . .
 ~

 अध्यक्ष  महोदय  :  कया  आप  प्रशन  पूछ  रहेगें
 ?

 श्री  ज्योतिर्मय  ag  :
 उपरोक्त  विधेयक  को  स्थगित  किये  जाने  के  कारण  हूँ

 ?  जनता  पर

 यह  प्रभाव  नहीं  पड़ना  चाहिये  कि  सरकार  पर  समाचार-पत्र  उद्योगपतियों  का  दबाव  पड़  रहा  है  |
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 se

 श्री  आई०  के०  गुजराल  :  मुझे  एसपी  प्रयोग  होता है  कि  माननीय  सदस्य  ने  जब  अनुपूरक  सा मगरो

 तैयार  को  तो  वह  मुख्य  प्रश्न  को  भूल  गय  थे  ।  मुख्य  प्रशन  प्रैस  परिषद  में  चर्चा  से  सम्बन्धित  है  ।

 मं  फिर  कहना  चाहुंगा  कि  सम्पूर्ण  मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  और  सरकार  के  इरादों

 और  वचनों  को  सभा  को  है  )

 श्री  ज्योतिमंय  :  गत  वीं  मई  में  प्रध!/म  मंत्री  ने  जो  कुछ  था  और  सूचना  तथा  प्रसारण
 |

 मंत्री  ने  भी  कहा  उसकी  बात  कर  रहा  हू
 |  यह  विधेयक  इस  सत्र  में  पास  हो  जाना  चाहिए  था  |

 अब  जो  कुछ  कहा  हम  उसे  सं  देह  दुष्टि  से  ag  विधेयक  इस  सत्र  में  न  भला  जाने
 के  क्या  कारण  हूँ  ?  हम  इसका  स्पष्ट  उत्तर  चाहते  है

 श्री  आई०  के ०  गुजराल  :  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कहीं  कोई  बचन  नहीं  दिया  है  कि  इस  सत्र

 में  विधेयक  लाया  जायेग  ।  मं  केवल  इतना  कह  सकता  हूं  कि  सम्पूर्ण  मामला  सरकार  के  विचाराधीन

 है  और  सरकार  अपने  वचन  पर  दूर  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  उन्होंने  सभा  को  एक  are  फिर  care  किया है  ।  इसका  उल्लेख  समाचार

 भाग  2  मे  था  जिसमें  इस  सत्र  में  चर्चा  किये  जाने  वाले  विधेयकों  की  सुची  दो  गई  थी  ।  फिर  मंत्री

 महोदय  कह  रहे  हूँ  कि  सरकार  ने  कंहा हो  नहीं है  |

 wera  महोदय  :  परन्तु  इस  सत्र  में  लाने  का  वचन  नहीं  दिया  गया  |

 थ्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  इसको  समाचार  में  शामिल  किया  गया  था  ।  मेंने  इस  मामले  को

 सभा  में  उठाया  या  और  आपको  याद  होगा  कि  इन्होंने  क्षमा  याचना  को  आज  यह  बात  कर  रहे

 हू
 ।  मुझे  पता  है  कि  बड़े  व्यापार  गह  इन  पर  दबाव  डाल  रहे  हूँ  और  अब  यह  टालमटोल  कर  रहे

 a  |

 अध्यक्ष  महोदय  हालत  काल  है  ।  आप  प्रदान  करने  के  बाद  रबर  जाइये  ।

 शो  आई०  के०  में  एक  बात  स्पष्ट  कर  देन  चाहता हूँ  |  मानन य  सदस्य  ने  बेबुनियाद
 आरोप  लगाये  ।

 मे  इस  बात  को  से  कह  सकता  हूँ  किं  नें  कोई  व्यापार  गृह  सरकार  पर

 दबाव  डाल  सकता  है  और  न  हीं  मानवीय  सदस्य  सरकार  पर  दबाव  डल  सकते हें  |  सरकार  अपनी

 नीतियों  पर  दृढ़  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  श्री  ज्योतिमंय  बसु  ने  tt  हो  कहा है  कि  उपरोक्त  विधेयक  को  इस

 सत्र  को  अकुलीन में
 सम्मिलित  किया  गया  मंत्रो  महोदय  कह  सकते  कि  उन्होंने  वचन

 नहीं  fear  था  परन्तु  इत  सत्र  के  लिए  सभा  काय  को  सुची  में  सम्मिलित  किय  जाने  के

 कारण  हमने  सोचा  कि  उसे  इस  सत्र  में  लाया  जायगा  ।  इसके  अतिरिक्त  में  मंत्र  महोदय
 से  पूछना  चाहता  हूं  कि  जब  मंत्रियों  को  समिति  ने  इस  मामल  की  करने

 के  बाद  एक  विधेयक  का  प्रारुप  तैयार  किया  है  और  उस  समिति  में  को  गोखले  और  श्री

 कुमारमंगलम  जसे  सुप्रसिद्ध  बकौल  तो  अब  उस  विधायक  को  पुरःस्थापित  करने  में  क्या

 बाधा  फिर  इसका  प्रवर  समिति  को  सोचा  जा  सकता  जो  सभी  पहलु  हें  पर  ब्यौरेवार

 विचार  कर  सकती है  ?

 श्री  आई०  के०  गुजराल  :  माननीय  सदस्य  विचित्र  बात  कर  रहे  ह  कि  सरकार  अपनी  नीति

 निर्धारित  किये  बिना  विधायक  को  पुरःस्थापित  कर  दे  ।  सरकार  प्रवर  समितियों में  नोति

 निर्धारित  नहीं  करती  जब  सरकार  कोई  विधेयक  पद  करती  तो  वह  उसपर  दढ  रहती
 =  v
 ट  प्रवर  समिति में  कोई  छोटा  मोटा  समायोजन  किया  जा  सकता  मंत्रियों  की  समिति  नियुक्त
 की  गई  थी  उसने  विचारविमर्श किया  है  ।  परन्तु  मंत्रियों  की  समिति ने  विधायक  के  अन्तिम

 भ प्रारूप  के  बारे  में  जो  हमें  दिया  गया  विचारविमर्श  नहीं  किया है
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 ee

 att
 श्याम

 नन्दन  मिश्र
 :

 मंत्री  महोदय ने ने  कहा  था  प्रस  परिषद  इस
 मामले

 पर  विचार  कर
 रही

 कया  प्रैस  परिषद  अपने  आप  इस  मामले
 पर  विचार  कर

 है  या  सरकार ने  उनको  नि  श  दिया

 यदि  सरकर ने  निदेश  दिये हूँ  तो  प्रैस  परिषद  को  किन  बातों  पर  विचार  करने  के  लिय  कहा
 गया  है  ?

 श्री  आई०  Fo  गुजराल :  प्रेस  परिषद  अधिनियम में  एक  विशिष्ट
 खण्ड  है  कि  प्रैस  परिषद

 चार-पत्रों  के  स्वामित्व  के  विकेत्द्रोकरण.आदि  के  प्रश्न  पर  विचार  करेगी  |  सरकार  द्वार
 निदेश  देने  के  कोई  आवश्यकता

 हो  नहीं  अब  प्रैस  परिषद  कानून  मे  उत्लिखित  एक  विशिष्ट

 खण्ड  के  वारे  में  विचार  कर  रही  है  ।

 श्री  मुरासोली  मारन :  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  समाचार  पत्र  नियंत्रण  आदेश के  बारे  में

 निर्णय  प्रतोक्षा कर  रही  है  ?

 श्री  आई०  Fo  गुजराल :  जब  सरकार  किलो  विधेयक के  रुप  के  बारे में  अन्तिम  निक्षेप  करती

 हूँ  तब  पहलुओं  पर  विचार  करना  स्वाभाविक  फिर  सर्वोच्च
 न्यायालय

 के  निर्णय

 की  प्रतीक्षा  और  भी  स्वभाविक है  ।  हम  उसको  उपेक्षा  नहीं  कर  सकते  |

 समर  क्या  मंत्रो  महोदय  को  पता है  कि  यद्यपि
 हमारी  जनता  का  प्रगतिशील  ay

 एकाधिकार  विरोधी  विधायक  के  पक्ष में  लोगों के  मन  में
 संदेह है  कि

 सरकार  समाचार  पत्रों

 के  स्वामित्व  और  नियंत्रण  के  विकेन्द्रीकरण  का  प्रयत्न  करने  में  परोक्ष  रुपये
 स्वयं

 समाचार  पत्रों

 पर  नियंत्रण
 करने

 का  प्रयत्न  कर  रही  है
 ?  अतः  कया  विधेयक  का  प्रारूप  तयार  करने  के  बारे  में

 अन्तिम
 निर्णय  ले

 लने  से  पूर्व  आम  जनता  और  बुद्धिजीवी  वग  तथा अन्य  लोगों के  विचारों  पर  ध्यान

 दिया  जायेगा  ?

 श्री
 आई०

 के०  गुजराल :
 विधेयक  का  मसौदा  तयार

 करते
 समय  जनता

 के
 विचारों  को  ध्यान

 में  रखा
 जायेगा

 और  जब
 वह

 सभा
 में  प्रस्तुत  किया  जायेगा  तब  जनता  को  राय  का  प्रतिनिधित्व

 करने  वाले  माननीय  सदस्य  हमें  बता  सकते हू

 ह
 कि  जनता की  प्रतिक्रिया  क्य  है  ।  जहा  तक  विचारों

 को  अभिव्यक्ति  को  स्वतंत्रता  का  सम्बन्ध  इसमें  किस  को  कोई  संदेह  नहीं  होना  चाहिये  ।  समाचार

 पत्रों  को  स्वाधीनता  कायम  रखने  के  लिय  यह  सरकार  वचनबद्ध  है  ।

 ores
 att  हरि  किशोर

 fag:  कया में  पूछ  सकता हूं  कि  सरकार  अपनो होती  निर्धारि  तक रन  में  कितना

 समय  लोगों

 श्री  os ioe Boat | ts  के०  गुजराल :  जहा
 तक  नो ंfet

 निर्धारण  का
 सम्बन्ध  है  वह  माननीय  सदस्य  को  विदित

 में होती  निर्धारित  हो  चुकी  अब  विधेयक
 का

 प्रारूप
 तैयार

 करने  और
 उसको

 सभा

 पुरःस्थापित  करने  का  प्रशन है  ।
 उसमें  कुछ  समय

 लगेगा
 |  परन्तु  में  यह  वचन  नहीं  दे  सकता  कि

 उसमें  कितने  महीने  और  दिन  लगेंग े|

 इन्द्रजीत  गुप्त :  मेरे  प्रशन  के  उत्तर में  मंत्री  महोदय  ने  था  कि  मंत्रियों
 की  समिति ने

 सरकार  को  होती  तथ  नहीं  को  है  और  विधेयक
 स्थापित

 किये  जाने  से  पूर्व  या  प्रवर

 समति

 को  भ  जने

 से  निति  निर्धारित को  जानों  अब  वह  कहत ेहैं  कि  निति  निर्धारित  की  जा  चुर्क  ©  se  bh  ०.  ०»

 श्री  आई०  के०  गुजराल :  मेंने  जो
 कुछ  कहा

 उसपर  अब  भी  कायम  हूं कि
 मंत्रियों

 की
 समिति ने  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  भेज  गये  अन्तिम  प्रारूप  पर  विचार  नहीं  किया है  ।  मैंने

 होती  कं  बात  नहीं  की  थी  ।

 शी  Tao  एम०  बनर्जी :
 प्रस  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया  तथा  अन्य  समाचार  एज  सीटों  को  निगम

 में  बदलने  सम्बन्ध  कार्य  में  इसलिये  विलम्ब
 हुआ

 था  किवे
 समाचार  पत्रों

 के  स्वामित्व  और

 नियंत्रण
 का

 विकेन्द्रीकरण  सम्बन्धों  विधेयक  लाने  का  प्रयत्न
 कर  रहे  मं  यह  पूछना  चाहता हूं
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 ल

 os
 fa  va  प्रेस  परिषद  ने  स्पष्ट  रूप  से  सिफारि दा  को  फिर  प्रैस  ट्रस्ट  आफ  इंडिया  को

 सरकारी  निगम  के  रूप  में  बदलने में  विलम्ब  दे  क्या  कारण  है  ?

 श्री  आई०  के०  गुजराल  :  प्रैस  परिषदने  ऐसी  कोई  सिफारि दा  नहीं  की  है  |

 शी  एस०  एम०  बनर्जी  :  प्रस  आयोग  ने  सिफारिश  को  थे  कि  सरकार  को  प्रेस  ste  आफ

 इण्डिया  को  अपने  नियंत्रण  में  लेना  चाहिये  और  उसे  निगम  बना  देना  चाहिये  ।  नन्दिनी

 सत्पथी  जब  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  Loe Vy  तब  उन्होंने  को  बताया  था  ।  में  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  इसमें  विलम्ब  क्यों  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  आई०  के०  गुजराल  :  प्रैस  आयोग  ने  सुझाव  दिया  था  और  प्रैस  आयोग  प्रतिवेदन  के
 संदर्भ

 में  कुछ  कदम  उठाय  गये  थे  ।  हमने  ay  महसूस  किया  था  कि  कुछ  और  काय वाह  क  चा लिये
 और  उपरोक्त  विधेयक  में  समाचार  एजेंसियों  के  बारे में  भी  व्यवस्था  जाधव  ।

 Issue  of  Licences  for  Setting  up  of  Industries  in  Adivasi  Areas

 *328.  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Sci-
 ence  and  Terhnology  be  pleased  to  state

 (a)  whether  any  fresh  decision  has  recently  been  taken  to  issue  licences  for  the  indus-
 trial  development  of  backward  areas  and  ल  so,  the  main  features  thereof;

 (b)  the  names  of  the  backward  Districts  in  the  country  inhabited  by  Adivasis,  where
 industries  have  been  set  up  in  public  and  private  sectors;

 (c)  whether  any  industry  has  been  set  up  in  Adivasi  areas  of  Rajasthan;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (  Shri  Siddhe-
 shwar  Prasad)  :  (a)  to  (d):  Astatement  is  laid  on  the

 Table
 ofthe  Heusce.

 STATEMENT

 (a)  It  is  the  accepted  policy  of  the  Government  to  give  preferential  treatment  to

 applications  from  backward  areas,  subject  to  Considerations  of  techno-economic  feasibility
 and  within  the  overall  framework  of  industrial  licensing  policy.

 (b)  to  (d)  The  available  information  relating  to  industries  established  in  backward
 districts  having  Adivasi  population  is  as  follows

 Name  of  District  Name  of  Industry

 Udaipur  *  e  (1)  Cement  factory  and

 *(ii)  Zinc  Smelter

 Chittorgarh  e  e  Cement  factory;  another  cement  unit  likely
 to  be  set  up

 Sirohi  क  *  *  e  *One  cement  unit  likely  to  be  set  up

 e  oe  Letters  of  intent  for  and  conte- Dungarpur
 iner  plant  have  been  granted

 Shri  M.  0,  Daga
 :  My  question  was  whether  industries  will  not-be  set  up  in  the

 Adivasi  areas  where  economic  and  technical  resources  are  not  available,  because  where

 natural  resources  available  in  Adivasi  Areas  Industries  could  be  set  up.  The  hon’ble

 Minister  has  stated  in  his  reply  that  Adivasi  areas  cannot  be  developed  in  the.  absence
 of  technical  and  economical  resources.  I  would  like  to  know  as  to  who  will  provide  €  Conomic

 and  technical  resources—Government  or  Adivasi  people?

 *Public  Sector.
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 Shri  Siddheshwar  Prasad  :  I  have  stated  in  my  reply  that  Government’s  polic
 is  to  give  preference  to  set  up  industries  in  backward  areas.  I  have  not  said  that  industries
 will  not  be  set  up.

 In  so  "far  as  Rajasthan  is  concerned,  there  are  four  Adivasi  districts,  vis,  Udaipur,
 Chittorgarh,  Sirohi  and  Doongarpur.  Industries  have  been  set  up  in  all  these  districts.
 There  is  cement  and  Zinc  Smelter  industry  in  Udaipur,  a  cement  factory  in  Chittorgarh
 and  some  more  cement  units  are  likely  to  be  set  up.  A  cement  factory  is  likely  to  be  set  up
 in  Sirohi  and  a  glass  bottles  and  containers  manufacturing  plant  is  proposed  to  beset  up  in
 Doongarpur.

 Shri  M.  C.  Daga  :  An  oil  refinery  was  proposed  to  be  set  up  in  Sawai  Madhopur
 where  Adivasi  and  Scheduled  caste  people  live,  but  the  same  in  now  being  shifted  to  some
 other  place.....

 Mr.  Speaker  :  Please  ask  the  question

 Shri  M.  C.  Daga  :  I  wanted  to  know  whether  Government  would  set  up  industries
 in  the  Adivasi  areas  where  economic  and  technical  resources  are  not  available ?

 Shri  Siddheshwar  Prasad  :  have  told  about  the  work  done  in  Adivasi  areas  where
 resources  are  available.  In  areas  which  resources  are  not  available,  steps  will  be  taken  to

 provide  resources  to  these  areas.

 Shri  Lalji  Bhai  :  The  hon’ble  Minister  has  stated  that  preference  wil  be  given  to
 Adivasi  areas.  I  wanted  to  know  as  to  when  preference  will  be  given  ?

 Shri  Siddheshwar  Prasad  :  Preference  is  being  given.  I  have  given  the  names  of
 four  districts  where  industries  have  been  set  up  and  are  proposed  to  be  set  up.

 श्री  परिपुर्णानत्द  पन् यू ली  :  मंत्रो  महोदय  ने  ठीक  हो  कहा  है  और  योजना  आयोग  के  कार्यक  री  दल

 ने  बहुत  पहल  यह  सिफारिश  की  थी  कि  उन्हें  पिछड़े  क्षेत्रों  में  नए  उद्योगों  स्थ:पना  करनी

 यह  बात  कैसे  हुई  है  feat  1969-70  और  1970-71 में  कुल  स्थापित  752  उद्योंगों में  से  इसे
 अवधि के  दौरान  पिछड़े  तथा  आदिम  जाति  क्षेत्रों  में  केवल  91  उद्योगों  क  ea  ना  गई  है  ?

 श्री  सीधे  प्रसाद :  पिछड़े  क्षेत्रो ंमें  लगाये  जाने  वाले  उद्‌  wi  की  संख्या  में  वृद्धि  हो

 रहो  वह  1969 में  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगो को  स्थापना  के  लिए  17  लाइसेंस  दिये  गय  थे

 तथा  व्य  1970 में  यह  सख्या  बढ़कर  59  हो  गई
 और

 वह  1971 में  यह  और  बढ़कर  76  तक

 पहुच  गई

 Shri  B.  S.  Bhawra  :  I  want  to  apprise  the  hon.  Minister  with  the  fact  that  if  Punjab
 is  indust:ially  advanced  to  day,  itis  also  a  backward  State.  Out  of  the  licences  issued  for
 setting  up  industries, the  Scooter  industry  has  been  shifted  to  U.P.  I  want  to  know  whether
 Punjab  has  become  advanced  from  backward ?

 श्री  राम  सहाय  पांडे  :  यह  आप  पर  आक्षेप  भाप  Ate  हैं  तथा  अगप  पंजाब  से  आये

 पंजाब  पिछड़ा  क्षेत्र  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उद्योगों  की  स्थ:पना  करने  वाले  व्यक्ति  भ  पिछड़े  हुए  इसकी  इसी  बात

 से  हानि  उठानी  पड़  रहो  मुझे  दुःख  है  कि  मैँ  वाद-विवाद  में  भाग  ले  रहा  हूं  ।

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  मुझे  कहना  चाहिए  कि  पजाब  विषव  में  अत्याधिक  उन्नत  तथा  प्रगतिशील

 राज्यों में  से  एक
 पंजाब  की  प्रति  व्यक्ति  आय  समूचे  भारत  में  अधिक है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  अपके  परा  उपयोग  स्थापित  करने  के  कारण  नहों  gars  इसका  कारण

 हमारा  उद्यम  हम  मेहनती  लोग  “ 2  |

 श्री  राम  सहाय  पांडे
 :  पंजाब ों  बहुत  अधिक  मेहनत  होते  है  ।
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 Cone  oe  जिले
 में

 डा०  महिपतराय  मेहता  :  गुजरात  में  कच्छ  के  INS  | की क  अफ्रिका से  आए  दरबारियों  को

 बड़ो  मात्रा  में  पूंजा  निष्क्रय  पड़ी  सरकार  उस  क्षेत्र  के  औद्योगिक  विकास  के  लिए  का

 उपयोग  किस  प्रकार  चाहतों  है  ?

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  यह  एक  भिन्न  प्रदान

 att  डी०  एन०  तिवारी  :  मंत्री  महोदय  ff  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थापित  उद्योगों  के  आकड़े
 दिये  उत्तरों  बिहार  सबसे  अधिक  पिछड़ा  क्षेत्र  क्या मं  जान  हू ंकि

 गत
 10

 वर्षों
 में  वहां  कितने  उद्योगी  स्थापित  हुए  हूँ  ?  बिहार  के  सात  जिलों  में  ड्रोनों  तेल  शोधक

 कारखानें  को  छोडकर  कोई  उद्योग  नहीं  है  ।  क्या  में जान  सकता हूं  कि  क्या  वहां  उद्योग  को

 स्थापन चे  लिए  कोई  कदम  sot  रहे  हैं  और  यदि  स्रोतो  वे  क्या  क्या

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रवाद :  मेरे  पास  ब्यौरा  नहीं  हैं  .  पिछड़े  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध में  योजना  बनाने

 के  उपरान्त  उनको  बिहार  के  पिछड़  जिलों  में  कुछ  नए  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए

 लायसेंस  व्यि  गये  थि

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  :  मैं  वहां  नए  उद्योग  खुलने  को  कोई  बात  नहीं  देख  रहा  हूं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  खड़े  हुए

 अध्यक्ष  महोदय  प्रत्येक  खड़े  हुए  माननं:य  सदस्य  यह  सोच  रहे  हूँ  कि  वह  अकेले  हो

 हु
 कै  a  !  इतने  अधिक  सदस्यों  की  अवसर

 खड़  वह  नहीं  जानते  हैं  कि  अन्य  कई  सदस्य  भी  खड़े  र

 देना  संभव  नहीं  है  ।  में  पिछड़े  क्षेत्र
 के

 माननीय  सदस्य  को  अवसर  दूँगा  ।  श्री  महन्तों ।

 श्री  सुरख  क्या  पिछड़े  क्षेत्रों  वे  लिए  तो  सुब्रह्मण्यम  को  एक  मुक्त  जना  को

 देखत  हुए  पिछड़े  क्षेत्रों  का औद्योगीकरण  करने  कं  ति  में  कोई  परिवर्तन  आया है  ?
 यदि  at,

 तो  नीति  सम्बन्धी  परिवर्तन  की  मुख्य  बातें  कया है
 ?

 श्री  सिद्धपुर  हम  पिछड़े  जिलों  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विरासत  पर  और  ofr  जोर

 दे  ऐसे  क्षेत्रों  का निर्धारण  करके  परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार  किया  जाता  है .  .

 श्री  सुरेन्द्र  सहमति  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  टाला जा  रहा  है  ।  मेने  एक  विशष  प्रदान  पुछा  था

 क्या  हो  सुब्रह्मण्यम  की  स्वीकृत  योजना  पिछड़े  क्षेत्रों के  विकास  के  लिए  पिछली

 योजना
 के  को  देखते  हुए  पिछड़े  जिलों  और  पिछड़े  क्षत्रों  औद्योगिकरण  करनें  की

 होती  में  परिवर्तन  लाया  जा  रहा है  ?

 औद्योगिक  fata  तथा  विज्ञान  और  औद्योगिक  मंत्री  सी०  :  औद्यो  गिकरण

 कार्यक्रम  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  fear  गया  मेरे  विचार  में  पिछड़े  क्षेत्रों में  कतिपय

 उद्यमों  को  स्थापना  से  उनका  विश्वास  नही  हो  जाएगा  तथा  बड़ी  के  संदर्भ  में  उन्हे  आग  नहीं

 देगा  ।  अतएव  यदि  बड़ी  को  ध्यान  मे  रखा  जाये  तो  एकमुश्त  कार्यक्रम  को  अपनाना

 पड़ेगा  और  इसको  बनाया  जा  रहा  है  ।

 श्री  सुरेख  मिलती  :  क्या  यह  उनका  पक्षपातपूर्ण  मूल्यांकन  है  अथवा  निष्पक्ष  विचारों

 से  safer  हुए  हूँ  ?

 Shri  B.  P.  Maurya  :  The  development  of  Scheduled  tribes  areas  and  backward

 areas  Cor  the  last  twenty  five  years  has  been  negligible.  Taking  their  development  into  con-

 sideration,  willthe  Government  take  into  account  the  areas  of  kward  regions  and  the

 population  of  Scheduled  tribes?  And  taking  both  the  points in  11]  (116  Government

 allocate  funds  separately  for  this  purpose ?
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 ——_—

 Shri  Siddheshewar  Prasad  :  At  present,  the  Government  have  to  no  policy  to
 allocate  (unds  separately  for  these  areas.  But  the  Government  have  set  up  factories
 in  these  regions.  Madhya  Pradesh  has  Bhilai  Steel  Plant,  Orissa  has  Rourkela  Steel
 Plant  and  Chotta  Nagpur,  Bihar  has  9७७७  ००७9  ०

 श्री  बीपीओ  दौ  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  क्या  सरकार  पिछड़े  क्षेत्रों  और  अन

 सुचित  जन  जाति  जनसंख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अलग  से  राशि  आबंटित  करने  होती

 बनाए  ?  व  इसका ?  उत्तर  या  नहींਂ  में  दे  ।

 श्री
 सी०  सुप्रहुमण्यम  :  जहां  तक  सरकार  द्वारा  वित्तीय  राशि  आबंटित  करने  का  प्रशन  यह

 सरकारी  क्षेत्र
 को

 परियोजनाओं  को  ध्यान में
 रखकर  किया  जायेगा  ।  परन्तु  क्षत्र  को

 योजनाओं  के  अंतगर्त  भारों  उद्योग  स्थापित  किये  गये  हैं  और  उनकों  संख्या  समित

 अतएव  आमतौर  पर  इसकी  अभिप्राय  यथासंभव  पिछड़  क्षत्रों  में  गैर  सरकारी  उपद्रवियों  को

 लाने  सेहै  और  अलग  से  राशि  निर्धारित  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  परन्तु  स्वीकार  करता

 हूं  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  का  और  अधिक  औद्योगिकरण  करने  के  हमारे  प्रयास  के  बावजूद  भो

 वहां  बुनियादी  आधार  पर  और  सुविधाओं के  अभाव  सभी  प्रलोभनों  के  होते  हुए  ay

 गौकरण  अपेक्षित  रुप से  नहीं  हो  पा  रहा है  परन्तु  हम  पिछड़े  जिलो ंके  कतिपय  प्रमुख  क्षेत्रों  में

 बुनियादी  आधार  लाने  तथा  वहा  कुछ  उद्योग  स्थापित  करने  प्रयास  करेंगे  |

 Shri  Phool  Chand  Verma  :  The  main  question  relates  to  the  issuing  of  licences
 for  setting  up  industries  in  tribal  areas.  Madhya  Pradesh  has  large  number  oftribals.  The
 statement  reveals  that  there  are  regions  like  Bastar,  Sargooja,  Khargaon,  Jhabua  where
 not  a  single  new  industry  has  been  set  up.  An  oil  refinery  and  a  switch  Gear  Factory  were
 to  be  set  up  in  Madhya  Pradesh.  But  one  of  them  has  been  shifted  to  Rai  Bareilly  and
 the  othere  to  Allahabad.  These  were  to  be  set  up  in  Madhya  Pradesh.  11.0  isa  tribal  area.
 One  Third  of  the  population  there  is  of  Adivasis  and  Harijans.  The  number  of  Adivasis
 and  Harijans  in  highest  in  that  province.  Why  not  a  new  industry  is  being  set  up  there  and
 why  the  proposed  industries  have  been  shifted ?

 श्री  सी०  सुब्रहमण्यम  :  माननीय  सदस्य  आदिवासियों  की  ओर से  वकालत  कर  रहे  इन

 उद्योगो ंसे  निश्चय  ही  आदिव/सियों  को  रोजगार के  अवसर  उपलब्ध  नहीं  होते  क्योंकि  इनमें

 विशेषकर  तेल  शोधक  कारखानों  और  अन्य  अत्याधुनिक  उद्योगों  में  अत्यधिक  प्रशिक्षित  व्यक्तियों

 की
 होती  हू  अदिव/सियों  के  नाम  पर

 वे
 निश्चय  ही  उद्योगों  को  प्राप्त  करने  का

 दावा  कर  सकते ह  परन्तु  निश्चय ही  यह  स्वयं  आदिव/सियो ंके  लिए  लाभप्रद  नहीं  अतएव

 इसके  लिये  अ!दिव/सियों  को  समुचित  प्रशिक्षण  देने  क  काय  क्रम  बनाना  पड़ेगा तथा  वहां  एसे  उद्योग

 स्थापित  किये  जाने  चाहिये  जिससे  उनके  लिए  अधिक  रोजगार के  अवसर  उपलब्ध हो  सकें |
 जो  वहां  अत्याधुनिक  उद्योगों  की  स्थापना से  अधिक  महत्वपूर्ण  हैं ।

 श्री  वीरभद्र  fag  :  हिमाचल  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश के
 पति  जिलों

 में  गर  सरकारी  और
 सरकारी  क्षेत्र  में  उद्योगों  की  के  लिए  कितने  लाइसेंस  जारी  किये  गधे  जिसके  बारे में
 मंत्री  महोदयਂ  जानते  हू ँकि  वे  औद्योगिक  रूप से  बहुत  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  हूं  और  क्या  सरकार  इन

 क्षेत्रों  औद्योगीकरण  करने  पर  विशेष  ध्यान  देगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  विशेष  प्रश्न  यदि  मंत्री  महोदय  इसका  दे
 सकते  है

 तो  मुझे  को  आपत्ति  नहीं है

 सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  मुझे  इसके  लिए  समय  चहिए ।

 डा०  aft  प्रसाद  शर्मा  :  यह  उत्तर  स्पष्ट  बताता  है  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  देना

 सरकार  की  नीति है  बशर्तें  कि  वहां  तकनीकी-आर्थिक  स्थितियां  सुलभ  हों  ।  सवाई  माधोपुर से
 Ta तेल  शोधक  कारखाने को  अगरा  स्थान  ACY  क  रने  काएक  विशेष  मामला  सवाई  माधोपुर
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 23  1972  मौखिक  उत्तर

 ————

 एक  पिछड़ा
 जिला है

 तथा  वहां  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  रहते  वहां  तकनीकी  आधिक

 स्थितियों  की  सुलभता  की  कोई  समस्या  नहीं  इसके  बावजूद इसे  सवाई  माधोपुर  से  आगरा

 स्थानान्तरित  करने के  क्या  कारण  क्या  सरकार  अपने  निर्णय  पर  पुरविक़ार  करेगी
 ?

 थ्री  सी०  सुब्रहमण्यम  :  यह  प्रशन  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय
 से  पुछा  जाना  चहिए

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पश्चिम  बंगाल  के  बांकुरा  और  पुरुलिया  ऐसे  पिछड़े  जिले
 ह

 जहां  अनुसूचित  जनजाति
 के

 लोग  रह  क्या मं
 जान  सकता

 हूं
 कि  सरकार  इन  दो

 जिलों  में  नए  कारखाने  खोलेगी ?

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  मुख्य  प्रदान  राजस्थान  से  संबंधित  है  |

 Shri  Hukum  Chand  Kachwai  :  Please  see  ‘b’  part.

 Mr.  Speaker  :  I  have  seenit.

 श्री  सी०  सुब्रहमण्यम  :  माननीय  सदस्य  हमसे  यह  आशा
 नहीं  रखते

 कि  हम  समूचे  भारते

 के  सभी  जिलों  के  बारे  में  आँकड़े  यदि  माननीय  सदस्य इन  दो  जिलों  में  रुचि  रखते  हों

 वे  मुझे  लिख  कर  द  और  मेँ  उन्हें  सूचना  दूंगा  अथवा वे
 अलग

 से
 प्रदान

 पूछ  सकते  हैं
 ।

 द्रुतगति  से  औद्योगीकरण  करने  हेतु  संयुक्त  क्षेत्र

 *332.  को  एस०  आर०  दामानी :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 fa :

 (a)  a  द्रुतगति  से  औद्योगीकरण  करने  हेतु  संयुक्त  क्षेत्र के
 सिद्धान्त

 की
 ।क्रय/न्विति

 के
 लिये  कोई  नीति  बनाई  गई

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  रूप  रेला  क्या  है  ,  और

 (a)  यदि  नहीं,तो  पूंजीनिवेश के  क्षेत्र  मे ंअनिश्चितताओं  को  दूर  करने
 के

 लिय  कोई  स्पष्ट

 fang  कब  किया  जायेगा ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  से  :  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जातਂ है  ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  आवश्यकता  और  जनहित के  अनुरूप  stairs  विकास  में
 तेजी  लाने

 के
 विचार से

 1970  में  सरकार  cau  घोषित  औद्योगिक  लाइसेन्स  नीति  में  संयुक्त  क्षेत्र
 की

 है  जिसमें  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं से  पर्याप्त  लेने  वली  बड़ी  परियोजनाओं

 में  बहुलांश  सःझेदारी
 का  सुनिश्चय  विशेष  कर  नीति  स्तर  पर  करना  निहित  इन  संस्थाओं

 को  भविष्य में  अपने  ऋणों  और  ऋण  पत्रों  को  इक्विटी में  बदलने  की  छूट  होगी  जहाँ  तक

 पहलें  दिए  गये  ऋणों  और  ऋणपत्रों  का  सम्बन्ध है
 अद/यगी  न  होने  के  मामलों  में  वित्तीय  संस्थाओं

 को  अपनी  इच्छानुसार  ऋणों को  इक्विटी  में  परिवर्तन  करने  विवेकाधिकार  sada

 राम्बन्धीਂ  विस्तृत  म/ांदर्शी  सिद्धान्त  बैकिंग  carer  जारी  किए  गये  है  तथा  उनकी  प्रतियाँ

 सभा  पटल  पर
 पहले

 ही  रखी  जा  चुकी हूँ  ।

 इस  आशय  के  निर्देश  जारी  कर  दिए  गये  हैं  कि  जिन  ama  में  राज्य  औद्यौगिक

 विकास  निगम  अपने  लिय  ल/इसेन्स  प्राप्त  परियोजनाओं  में  अन्य  पार्टियों  को  सम्मिलित  करना

 चाहते  हूँ  वहाँ  उन  निगमों  को  इक्विटी  का  कम  से  कम  26%  विनियोजन  अपेक्षित  होगा

 तथा  किसी  भी  अन्य  पार्टी  को  25%,  से  अधिक  इक्विटी  अश  नहीं  दी  जायेगी
 ।
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 श्री  एस०  आर०  यह  द्रुत  गति से  औद्योगीकरण  हेतु  बनाई गई  परन्तु
 विवरण में  ऐसा  कोई  ब्यौरा  नहीं  दिया  गया  क्या  में  इस  योजना के  बारे  में  उपक्रमियों  की

 प्रतिक्रियाएं  जान  सकता  ?  पाव  इससे  पुग तय  संतुष्ट  हूं  उनकी  कोई  शरत  है  और

 यदि  उनकी  कोई  दित्ते है  तो
 व

 उसे  किस  आधार पर  sa  क्य  मेँ  जान  सकता

 हू ंकि
 क्या  इस  योजना के  अंतगंत  विदेशी  उपद्रवियों  को  भी  भाग  लेने  की  अनुमति  दी  जायेगी

 और  यदि  तो  कया  इस  योजना के  अंता त  विदशी  उप कमियों के  साथ  कोई  समझौता  हुआ है
 ?

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसादं  संयुक्त  क्षेत्र  का  fager  कतिपय  उद्योगों  में  बहुत  सफल  सिद्ध

 हुआ है  और  हम  इस  सिद्धांत को  आगे  चाहते  इसके  सरकार  एसे  उद्योगों

 में  नियंत्रण  संबंधी  नीति  चाहती  है  जहाँ  बड़ों  मात्रा में  ऋण  दिया  गया

 है  अथवा
 उसका

 निवेश  किया  गया  इस  विचर को  ध्यान  है  रखते  हुए  संयुक्त  क्षेत्र का  सिद्धान्त

 आरम्भ  किया  गया है  और  मुझे  है  कि  यह  सफल  ।  चूकिं  यह  नया  सिद्धान्त  अभी

 हाल  ही  है  आरम्भ  किया  गया  है  |  इसलिए  इसरा  म
 —asese
 स  हे  क  न  और  वास्तविक  feafa  के  परिणाम

 कुछ  समय  उपरान्त  मालूम  होंग े|

 श्री  एस०  आर०  दामानी  :  क्या  में  जान  हूं  कि  क्या  इस  के
 अंतर्गत  विदेशी

 उपद्रवियों  को  भाग  लेने  की  अनुमति  मिलेगी ?

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :
 विदेशी  सहयोग  के  लिये  भी  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किये  गय  हैं  जिनमें

 विदशी  सहयोग  की  अनुमति है  ।

 aft  एस०  आर०  संयुक्त  क्षेत्र के  उपक्रम के  लिए  कौन  सी  मद्दे  निर्धारित  की  गई

 हूँ  और  क्या  सभी  राज्यो ंको  यह  दत्त  और  सुविधाएँ  समान  रुपये दी  जाएँगी  और  कपा  वे

 विभिन्न  राज्यो ंमें  अलग  अलग  होंगी  ?

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  1956 के  औद्योगिक  नीति  संकल्प  के  अंतर्गत  हमने  सरकारी  क्षेत्र

 और  गर-सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  कतिपय  मद  निर्धारित  की  हूँ  संयुक्त  क्षेत्र  का  सिद्धांत  उन

 मदो ंके  लिए  क्रिय/न्वित  किया  जा  रहा  जिनको गैर  सरकारी  क्षेत्र के  लिए  निर्धारित  किया  गया

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  जहाँ तक  संयुक्त  क्षेत्र  का  प्रदान  एक  विचार यह  है  कि  यह  सिद्धान्त

 औद्योगिक  नीति  संकल्प  आमूलचूल  बदलने के  लिए  नहीं था  ।  यथा  गर-सरकारी  क्षेत्र

 अथवा  सरकारी  क्षेत्र को  छड़ा  नहीं  |: 72 हुड  स्थिति  यह  है
 ?

 ऑद्योगिक  fata  तथा  विज्ञान  और  औद्योगिकी  मंत्री  ato  :  जो

 स्थिति  यह  परन्तु  जब  सैनिक  वित्तीय  संस्थाओ ंसे  बड़ी  मात्रा में  घन  गेर-सरकारी  क्षेत्र

 में  लगाया  जात है  तो  यह  विचार  अता  हैकि  गर  सरकारी  क्षेत्र को  ऋण  देने के  स्थान पर  इसे

 संयुक्त  क्षेत्र का  उपक्रम  बनाया  इस  समय  यह  नीति  निर्धारित  की  गई  है  ।  और  faa

 के  मामले में  भाग  प्रबन्ध  आदि के  म/मले में  संयु  क्त  क्षेत्र  को  चलाने  के  लिए  विभिन्न  वैकल्पिक

 रोको  के  बारे में  और  अगे  तैयार  किया  जा रहा है

 श्री  पी०  गंगादेव  :  अब  तक  संयुक्त  क्षेत्र  में  कितने  एकक  स्थापित  किये  गय ेह  और  कितने

 अभी  करने है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :.  यह  wea  नीति  निर्धारण के  बारे में  वे  अलग  प्रदान  पूछ  सकते  हू ँ|

 श्री  एस०  एम०  बनर्ज  :  पत्न  में  इस  आया  का  एक  नया  विषय  है  कि  श्री  ज  ०  ऑस्कर  डी०

 टाटा  ने  यह  सुझाव  दिया है  कि  डिस्को
 को  संयुक्त  क्षेत्र

 में  जाना
 क्या  यह

 सच है  और  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार की  प्रतिक्रिया है  ?
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 a  a  we

 श्री  सो ०  सुबहाण्यम :  यह  प्रश्न  इस्पात  मंत्रालय से  पूछा  जाना  चाहिए

 यह  प्रश्न  संयुक्त  क्षेत्र  के  बारे  में  और  मे  र  प्रदान  इससे  संबंध  गीत श्री  एस०  एम०  बनर्जी

 है  |

 अध्यक्ष  महोदय  वे  एक  विशेष  प्रश्न  पुछ  रहे ह  जिसके  उत्तर  में  उन्होंने  कहा  gin:
 Sf

 यह
 संबंधित  मंत्रालय a  पुछा

 श्री  ज्योतिमंय
 बस ु:

 adi
 महोदय

 द्वारा  अभी  कहे  गए  कथन  को  दृष्टि में  रखते  हुए कि

 औद्योगिक  नीति  संकल्प  की
 विषय  सुची  जो  बड़ी  नेकनीयती  के  साथ  बनाई  गई  छड़ा

 नहीं
 क्या

 वे
 यह

 बतायेंगे  कि  टेलको  को  इस्पात  का  अपना  उत्पादन  बढ़ाने की  अनु
 fer

 किस  प्रकार  दी  जा  रही  है  कयोंकि  ag  विषय  औद्योगिक  नीति  संकल्प के  मद  संख्या  एक  में  है  जो

 उन
 उद्योगों  बारे में

 जो  शत  प्रतिशत  सरकारी  क्षेत्र
 में  होने  चाहिएं  और  केवल  संयुक्त

 क्षेत्र में  क्षमता  बढ़ाने की  अनुमति  होगी  ?

 श्री  ato  सुब्रह्मण्यम  टेलको  इस्पात  का  उत्पादन  नहीं  करता है  अपितु  ट्रकों का  निर्माण

 करता  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  मझे  दुःख  मरा  मतलब  डिस्को से  था  कि  क्या  म  आपका

 संरक्षण  माँग  सकता  हूं
 ?

 मुझे  सारी  सभा  को  उससे  संरक्षण  दना अध्यक्ष  महोदय

 श्री
 ज्योतिर्मय  बसु  :

 आप  नाराज
 क्यों  होते  हम  सभा  का  काय  चलाने के

 लिए  प्रसन्न
 मुद्रा  में  हैं

 ।  मेरा  तात्पयं  डिस्को ंसे  में  जानता  हूं  कि  यह  जटिल  wer  परन्तु  उन्हें  इसका

 उत्तर  देना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  यह  प्रश्न  सुसंगत  नहीं है  ।

 श्री  ए०  पी०  शर्मा
 :  संयुक्त  क्षेत्र के  कार्यकरण  के  बारे में  नीति  निर्धारित  करते  समय  क्या

 प्रबंध में  कर्मचारियो ंके  भाग  लेने  की  योजना  पर  भी  निर्णय  गया  गया

 श्री  ato
 सुब्रह्मण्यम

 :  यह  एक  भिन्न  प्रदान है  ।  परन्तु  प्रबंध में  कर्मचारियों  के  भाग  लेने

 की  नीति  स्वीकार की  गई  यह  इससे  संबंधित  नहीं है

 विदेशों  से  लौटने  वाले  अहंता प्राप्त  वैज्ञानिकों  तथा  तकनीशनों  की  सहायता  के

 लिए  बंगलौर  में  नामक  संगठन  की  स्थापना

 *
 334.  श्री  राजदेव  fag:  क्या  विज्ञान  और  औद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि ३

 क्या  सरकार
 को  पता  है  कि  भारत  वापस  लौटने

 के  इच्छुक  अहंता प्राप्त  इं  \-

 वैज्ञानिकों  तथा  तकनीशनों  को  देश में  उचित  काय  दिलाने में  सहायता  हेतु  बंगलौर में
 नामक  एक  संगठन  स्थापित  किया  गया  है  जो  बिना  कोई  लाभ  अजित  किए  काय  करता

 ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  प्रतिभा  पलायन  को  रोकने  तथा  देश  में  वापस

 लौटने  वाले  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिये  इस  संगठन  को  संरक्षण  प्रदान  करने  का  और

 यदि  तो  यक्रम  की  म  थ  बात  क्या  है
 ?
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 ars  mene:

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato  :  जी

 ने  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌ से  सामान्य  सहयोग के  लिये

 अनुरोध  किया है  ।
 वैज्ञानिक  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌ ने  उक्त  संगठन से  यह  स्पष्ट

 करने के  लिये  कहा है  कि  वह  वैज्ञानिकों को  अपनी  सेवाओं के  उपलब्ध  करने  के  लिये  वैज्ञानिक  तथा

 औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌ से
 क्या  आशा  रखता

 है
 |

 प्रदान  ही  नहीं  उठता

 श्री  राजदेव  सिंह  :  क्या  की
 बजाय

 तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌
 इस  संगठन को  प्रभावकारी

 बनाने  के
 लिये  कार्यक्रम  तयार  करेंगी ?

 श्री  सो०  सुब्रह्मण्यम  :  ह  एक  गर-सरकारी  संगठन  है  तथा  उसने  हमारी  सहायता  मांगी

 हमने  उससे  पूछा है  कि
 उसे  क्या  सहायता  हम  से  यह  नहीं  कह  सकते

 कि  वह  aT  पुनर्गठन  किसी  विशेष  ढंग
 से  हम  चाहते  हूँ कि  उनका

 से  कया  अभिप्राय  अतः  हमने  उनसे  स्पष्टीकरण  मांगा है  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंउद्योग  आरम्भ  करने  के  लिए  प्रोत्साहनों  पर  प्रतिक्रिया

 *  336.  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  —

 (*)  क्या  पिछड़े  क्षेत्रों
 में  उद्योग  चलाने

 के
 लिये  उद्योगपतियों को  प्रोत्साहन  देने  की  योजना

 के  प्रति  बहुत  कम  उत्साह  दिखाया  जा  रहा  है  |

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  पिछड़े  क्षेत्रो ंमें  उद्योग  आरंभ  करने के  कोई  वैकल्पिक  योजना

 तैयार  कर  रही  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  स  :  चूंकि
 प्रोत्साहन  देने  की  योजना  कार्यान्वयन  के  प्रारम्भिक  चरण में  अभी  उसके  परिणामों के
 सम्बन्ध में

 fata
 नहीं  किया

 जा  सकता  अधिकांश  राज्य  सरकार  एसी  प्रारम्भिक  व्यवस्था
 का  आयोजन  कर  रही हूँ

 जिनका  होना  औद्योगिक  वृद्धि के  लिये  पुर्वापिक्षित  है  व  जिनके  साथ -

 प्रोत्साहन योजना  को  लागू  करने
 से  पिछड़े  जिलों  स्थापित  fag  जाने  वालें  उद्‌  पेगों के  लिये

 प्रेरणा  मिलती  ।

 थ्रो  सी०  के०  चन्द्रप्पन  समाचार  पत्रों में  उक्त  योजना के  प्रति  कम  उत्साह  दिखाये  जाने
 के  बारे

 में
 प्रकाशित  समाचारों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  में  जानना  चाहता  हूँ  कि  कितने  आवेदन

 पत्र  प्राप्त  हुये  हूँ  तथा  कितने  लाइसेंस  दिये  गय ेहूं  तथा  बड़े  उद्योग  गृहों से  कितने  आवेदन  पत्र a
 fat  हू

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  उत्साह  कम  नहीं  पहली  अगस्त  1972  तक  हमें  कुलਂ  1318

 आवेदन
 पत्न  प्राप्त  मुझे  यह  ज्ञात

 नहीं  हैकि  बड़े  उद्योग  गुणों से  कितने  आवेदन  पत्र
 आये  हैं  ।

 श्री  सी०  के०  चके चन्द्रप्पन  वास्तविकता  यह  है  कि  बड़े  उद्योग  गुह  अधिक  मुनाफा  रजत
 करना  चाहते हूँ

 और  चूंकि  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में

 उद्योग  स्थापित  करने
 से  अधिक  मुनाफा  नहीं  मिलਂ

 उनकी  इस  योजना में  कोई  Teta wl  क  ससी से >  । Qt  Qt  इसी  कारण  मेने
 भाग  में  यह
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 om

 पुछा  था  कि  कया  सरकार  कोई  वैकल्पिक  योजना  तैयार  कर  रही  है  ?  क्या  सरकार  इस  यजन

 की  असफलता  को  दखते  हुये  कोई  वेक
 लपक  योजना  नम तयार  करने पर  गम्भीरता से  विचार  कर

 रही है  ?

 औद्यौगिक  विकास  तथा  विज्ञान और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :  मझे

 विश्वास  है  कि  माननीय  सदस्य  यह  नहीं  चाहते  कि  बड़  औद्योगिक  गृह  इस  क्षेत्र  में  आए  |  जसा

 fe  मेंने  अन्य  प्रदान  के  उत्तर में  कहा  यह  नए  उद्यौगियों  तथा  मध्यम  स्तर के  उद्योगों  को
 विशेषकर  केवल  प्रोत्साहन  देने  का  wea  नहीं  वरन्‌  सम्बन्धी  अन्य  सुविधाएं
 भी  बने  arya है  ।  हमें  आरम्भ  किया  जा  रहा है  ।  जेसा  कि  मेरे  सहयोगी ने  बताया
 पर्याप्त  संख्या में  आवेदनपत्न  प्राप्त  हुए  तथा  उनपर  आवश्यक  काय  वाही  की  जा  रही  है  |  हमें  यह

 देखना है  कि  1972-73 के  दौरान  हम  इस  योजना  को  कहाँ तक  सफल  बना  सकते हैं  ।  राजे
 अन्य  प्र करके के  विभिन्न  प्रोत्साहन ं  के

 सम्बन्ध
 में  adam  अनुमान के  अनुसार  1972-73

 में  लगभग  2  करोड़  रुपये  खर्चे  होंगे  |  हम  इस  पर  ध्यान  रखेंगे  तथा  यदि  यह  योजना  सफलਂ

 नहीं  होती  तो  इसका  अभिप्राय  यह  नहीं है  कि  हम  उस  बारे में  विचार  नहीं  कर  ws
 क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  हम  अन्य  कार्यक्रम  तैयार  करेंगे  |

 श्री  वसन्त  साठे  :  इन  क्षेत्रों  के
 विकास  के  लिये  कच्चे  माल  को  पर्याप्त  सप्लाई  तथा  मण्डियों

 की  अत्यंत  ऑंवश्यकता  है  ।  क्या  सरकार  इन  क्षेत्रों  की  अवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये  कोई
 योजना  बना  रही  है  जिससे  लघ  तथा  मध्यम  स्तर के  उद्योगों के  माध्यम  से  इन  क्षेत्रों में  अं

 ीचोगिक
 प्रगति  सके  ?

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम
 :  उद्योगों  की  स्थापना  के  पहचान  कंच्चे  माल  की  सलाई  मण्डियों

 सम्बन्धी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने के  लिये  कार्यवाही  की  जाएगी ।

 श्री  बसन्त  साठे  वर्तमान  उद्योगों  के  लिय  भी  कच्चे  माल  की  पर्याप्त  सप्लाई  नहीं  की  जा

 रही  है  ।  क्या  आप  इसकी  करेंगे  |

 श्री  ato  ह्य  यह  भिन्न  प्रदान है  इस  समय  सभी  चीजों  की  कमी है  ।  हमें

 इस  बात  का  पता है  तथा  औद्योगिक  क्षेत्र में  कच्चे  माल  की  कमी  को  दूर  करने  का  प्रयत्न  किया

 जा  रहो  है  ।

 अल्प  सूचना
 SHORT  NOTICE  QUESTION

 force श्री  कार  fag  की  बलबीर  शाहदरा  दिल्‍ली  में  क  हत्या

 Ho  स०  प्र०  3.  श्री  एच०  के०  एल०  भगत  1:

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :

 क्या 18.0  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  दिल्‍ली  होम  गाडे  के  एक  श्री  ओंकार  सिंह

 की  बलबीर  शाहदरा  में  कथित  हत्या  से  उत्पन्न  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिये

 सरकार  ने  क्या  काय  वाही  की  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 कुछ  माननीय  विवरण  को  पढ़  दीजिए  ।

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  हमें  अन्य  सभी  विवरण  प्राप्त  हो  गए  केवल  यहीं  विवरण  नहीं  fran

 हमने  इसे  देखा  तक  नहीं  ।
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 ot ०  जक  ier  eee  वो on  लल्  eae:  ad  ~

 अध्यक्ष  महोदय :  विवरण  पढ़  दिया  जाए

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  महोदय  का  कहना  कि  उसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  हैं  ।

 उसे  परिचालित  किया  जाना  चाहिये  था

 अध्यक्ष  महोदय  :  ay  लिय  मने  उनसे  विवरण  को  पढ़  दे  लिए  कहा  हैं  मझे  तो  यह  प्रति

 पहले  मिल  गई  है  ।

 श्री  विक्रम  महाजन  :  कृपया  नोटिस  आफिस  से  एसे  पत्रों  को  समय  पर  सप्लाई  करने  के  लिये  कहा
 जाना  चाहिए  ।  )

 श्री  कृष्णचन्द्र  पर्त  :  21  अगस्त  को  मने  सदन  में  उन  खेदजनक  घटनाओं  के  बारे  में  कहा  था  जो

 19  और  20  तारीख़  को
 कि  में  घटी  |  कुछ  घटनाएं  21  अगस्त  को  भी  हुई  थी  ।  21  की

 नाम  से  स्थिति  शान्त  रही  है  ।

 हो  कार  सिंह  को  मृत्यु  के
 सम्बन्ध

 में  जज  दो  मामलों  की  दिल्‍ली  पुलिस  की  अपराध  शाखा  द्वारा

 स्वयं
 पुलिस

 अधीक्षक  के  जरिये  कानून  के  अनुसार  जांच-पड़ताल
 की  जा  है  ।  सहायक  उप-निरीक्षक

 बक्शी दा  हैंड  कांस्टेबल  सुजान  fare  तथा  कांस्टेबल  धम  पाल  को  एक  मामले  के  सम्बन्ध  में  गिरफ्तार
 किया  गया  है  और  उन्हें  मुअत्तल  कर  दिया  गया  है  ।  इस  मामले  में  6  अन्य व्यक्तियों  की  भी  गिरफ्तार

 किया  गया  है  |

 हिंसक  भीड  से  निपटने  के  लिए  पुलिस  को  अश्रुयस  का  प्रयोग  तथा  लाठी  चाहे  करना  पड़ा  ।  एक

 अवसर  पर  जब  एक  हिंसक  छोड़  ने
 शाहदरा

 रेलवे  पुलिस  चौकी  को  घर  लिया  तो  कार्यभार  अधिकारी

 को  अपनी  रिवाल्वर  से  गोली  चलानी  पड़ी  ।  एक  व्यक्ति  को  गोलं  लगी  और  बाद  में  उसकी  मृत्यु

 होगई  ।  पुलिस  के  पास  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  जनता  के  87 व्यक्ति  घायल  हुए  ।  280
 पुलिस

 तथा  मजिस्ट्रेट  भी  घायल  हुए  ।  fafarse  हिंसात्मक  घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  21  मामले  asi

 किये  गय  हँ  तथा  कानून  के  अनुसार  जांच-पड़ताल  कं  जा  है  ।  दिल्ली  के  प्रभावशाली  नागरिकों

 ने  कान्ती  बनाये  रखने  में  लोगों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिय  बिना  किसी  हिचकिचाहट  के  पहल  की  है  |

 सरकार ने  उपद्रवों  के  उन्हं  रोकने  तथा  उनसे  निपटने  के  लिए  किये  गये  प्रशासनिक  उपायों

 की  पुलिस  द्वारा  बल  प्रयोग  का  बल  प्रयोग  की  मात्रा  तथा  पुलिस  की  ज्यादतियों

 के  आरोपों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  न्यायिक  जांच  कराने  का  निर्णय  किया  है  |

 श्री  एच०  के०  एंड  भगत  :  अत्यन्त  खद  और  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  मं  इस

 सम्बन्ध  में  कुछ  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  गत  तीन-चार  दिनों  में  भारत  की  राजधानी  के  नाम  पर  उस

 दुर्घटना  को  लेकर  कलंक  लगाया  जा  रहा  जिसमें  पुलिस  अधिकारियों  ने  शाहदरा  में  होम  गाडे  के  एक

 अधिकारी कौ  कथित  हत्या कर  जिसके  परिणाम  स्वरूप  आगज़नी  और  रेल  को  पटरों

 उखाड़ने  की  घटनाएं  घटीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  पूछिए  |

 श्री  एच०  के ०  एल०  भगत :  म  प्रशन  ही  पूछता  हं--सावर्जनिक  सम्पत्ति  को  क्षति  अनेक

 गुनाह  बच्चे  और  स्त्रियों  और  पुलिस  के  लोगों  को  चोटें  आई  तथा  यमुना  पार  को  आम  जनता  को  अत्यंत

 कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा  न्याय  के  लिये  कुछ  बातों  का  स्पष्ट  किया  जाना  अत्यंत  आवश्यक  है  ।

 कथित  हत्या  18  1972  को  हुई  तथा
 कथित  अभियुक्तों  को  19  तारीख  को  गिरफ्तार

 किया  गया  |  18  तथा  19  तारीख के  दौरान  पुलिस  स्टोन  पर
 सैकड़ों

 व्यक्तियों  ने  सिलकर  सम्बद्ध

 पुलिस  अधिकारी
 को  बताया  कि  उक्त

 मामले
 में  हत्या  की  गई  है  ।  में  जानता  चाहता  हूं  कि  सचाई

 का  पता  लगाने  के  लिये  किस  अधिकारी  ने  क्या  कदम  उ  तथा  किस  प्रकार  के  कदम  उठाए  त  1

 उसमें  कितनी  शीघ्रता  की  गई  ?  क्या  किसी  वरिष्ठ  अधिकारी  घटनास्थलों  पर  जाकर  देखा  है
 ?

 18



 1  1894  )  मौखिक  उत्तर

 या

 क्या  उसने  किसी  व्यक्ति  से
 पूछताछ

 की  ?  क्या  उसने  कोई  साक्ष  प्राप्त  और  यदि  नहिं  तो  क्यों

 नहीं  पुलिस  अधिका
 रियों  ने  उक्त  मामले  को

 प्रथम  दुष्टता  डाकुओं  से  कथित  मठभेड़  का

 मामला  किस  सच  पर  माना  ?  प्राधिकारियों  को
 प्रथम  दृष्टया  कया  साक्ष  प्रप्त  हुआ  जिससे

 alfa  जांच  कराना  आवश्यक  समझा  गया  जिसक  घोषणा  गई  है  ?  क्या  उस  साक्ष  से

 दोनों  क्षमतों  की  जांच  करके  शीघ्र ही  कोई  निष्कर्ष  नहीं  निकाला  जा  सकता  २  व्य  झ्

 मामले
 को

 वरिष्ठ  अधिकारियों
 के  ध्यान में

 लाया  गया  था  ?  इन  घटनाओं  की  न्यायिक  जांच

 किय  जाने  के  आदेश  दिय  गये  ह  ।  में  न्यायिक  जांच  fag  जाने  का  समर्थन  नस्ता  त्र  |

 मामले  की  जांच  हो  रही  है  ।  कथित  हत्या  का  यह  मामला  न्यायिक  जांच  के  अधिकार

 क्षेत्र  के  तगत  नहीं  है  ।  जनता  में  विद्यमान  इस  भ.वना  को  देखते  हुए  कि  यदि  area ही
 कोई  कार्यवाही

 की  गई
 ते
 तो  दंग  होन  की

 विपत्ति
 न  आता  म  यं  जानना  चाहता

 हूं  कि  शीघ्र  हो  कोई  कार्यवाह  कयों  ae  की  गई
 ?

 क  के  ७  ee
 में  दूसरी  बात  यह  जानना  चाहता  कि

 अध्यक्ष
 महोदय :

 माननं/य  सदस्य
 जिस

 प्रकार  से  प्रदान  पूछ  रहे  है  उससे  मत  होता  है  वि  वह
 प्रो०  समर  गह  के  पर्दाचन्हों  पर  चलने लगे हँ  ।  मंत्री  महोदय  को  उत्तर  देने  दीजिए  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  म॑  ने  विवरण में  इस  बात  का  उल्लेख  कर  दिया  कि  अन्य  मामलों के  साथ

 न्यायिक  जांच  में  उन  घटनाओं  को  रोकने  तथ  उनका
 निपटान

 करने  &  लिये  प्रशासनिक  उपायों

 की
 पर्याप्तता  पर  भी  विचार  किय  जाएगा  |

 माननीय  सदस्य
 ने  यहाँ  जो  प्रश्न  पूछा

 उसका  आदाब

 यह  है  कि  यदि  समय  पर  कुछ  को  जात  तो  उक्त  घटना  की  रोके  जाने  की  सम्भ/वनाएं  थीं  ।

 यह  मूल  समस्या है  तथा  न्यायिक  जांच  के  अंतगंत  इस  मामले  की  जांच  की  जाएगी  क्या  हम  घटनों  को

 रोकने  के  लिय  पर्याप्त  प्रशासनिक  उपाय  किये  गए  थे  या
 नहीं

 ।  मेरा  निवेदन  है  वि
 माननीय

 सदस्य  इस  मामले  को  न्यायिक  जांच  पर  छोड  दें  क्योंकि  मदरसे  मामले  पर  अपना  कोई  निसवां  नहीं  बता

 सकता  जिसकी  न्यायिक  जांच  हो  रहूं  है  ।

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत
 :  गृहमंत्री  ने  हमे  आश्वासन  दिया  था

 तथा
 21  तारख  को  सभा

 में  मामले  की  न्यायिक  जांच  की  घोषणा  थी  ।  उन्हे  यह
 शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  कि  21  तारीख

 को  बलवीर  नगर  लोनी  रोड़  और  भगवानपुर  खेरा  में  पुलिस  ने
 अनेक

 निर्दोष

 पुरुषों  और  महिलाओं को  घरो  में  घुसकर पटा  है  तथा  जनता को  भार  चोंट  आई  हैं  ।  इस  सम्बन्ध में
 qa  कार्यवाही  कं  गई  है  ?  क्या  इस

 ह
 में  कोई  जांच  की  गई  इसके  लिये  व्यक्तियों

 के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  जाएगी ?

 श्री  कृष्ण
 चन्द्र

 पन्त :  इस  स्थिति  में  यदि  मुझे  श्री  भगत  के  बार ेमें  व्यक्तिगत  उत्लेख  करने  की

 मति  दी
 गाए  स

 तो  में  यह  बताना
 चाहुंगा

 कि  इस  घटना  में  को  भगत  ने  स्थिति  को  सम्भालने  में  बड़ी

 सहायता  को  है  म॑  यह  इस  लिये  कह  रहा  हू  कि  बहुल  से  व्यक्तियों  ने
 उस

 क्षत्र  का  दौरा

 घटना  के  बाद
 Q\s fea i  किन्तु  वह  घटना  के  दौरान  बहु  त  समय  तक  विद्यमान  रहे  ।  में  यह  बात  इसलिये

 जानेता  हूं  कि  मने  उनसे  सम्पर्क  बनाए  रखा  था  1aeas | Sole  तथा
 अन्य  व्यक्तियों  ने  भी  मुझे  यह  बताया

 था  बलबं/रनगर  में  21  तारीख  को  कुछ  घटनाएं  घटीਂ
 इस  इलाके  में  भी  गए  थे  ।  atta  मती

 मुकुल  श्री  मती  शोला  कौल  आदि  कुछ  अन्य  संसद  सदस्यों  भीਂ  उस  दिन  उस  इलाके  का  दौरा
 फिया था

 श्री  ज्योति मंथ  बस ु:  विपक्षी  दलों ठे  fra
 सदस्य  ने  नही ं?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त :  मेंने  कहा  हैं  कि  जिस  दिन  घटना  घट  ।  जहाँ  तक  मुझे  ज्ञात  है  कुछ  जन  संघी

 नेताओं  को
 छोड़कर

 सभी  विपक्ष  दलों  के  सदस्य  उस  इलाके  में  बाद  में  सम्मत  है  मुझे  जिनका रो
 क्  नहीं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  अगर  कोई  नाम  तो  व

 मुझ  दे
 देगें  |
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 जैसा  कि  में  बता  रहा  था  कि  ये  घटनायें  मेरे  ध्यान  में  लाई  गई  थीं  ।  मगर  थे  भी  न्यायिक  जाँच

 के  अधिकार  क्षेत्र  मे ंआती  21  अगस्त  को  जो  घटनायें  हुई  वे  भी  न्यायिक  जॉच  के  क्षेत्र  में  आते

 इसलिए  गलती  का  पता  करने  के  लिए  हमें  जांच  के  म  की  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।

 शी  एच०
 के ०  एल०  भगत  :  यह  मामला मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  से  सम्बन्धित है  ।  कृपया

 मुझे  एक  अथवा
 दो

 प्रश्न  और  करने दी  जिए  |
 मेँ  बहुत  संक्षेप  में  पूछूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  टम  नियमों  के  अनुसार  कार्य  करते हूँ  |  उन्हें  केवल  ो  प्रदान  पूछने  को  अनुमति
 || है  ।  अगर  में  आज  उसके  मामले  में  अनुमति  देता  तो  भविष्य  में  भी  मुझे  ए  सा  करना  पड़ेगा

 थ्रो  एच०  Ko  एल०  सरक।र  ने  न्यायिक  जॉच  का  आदेश  fears  ।  लोग  यह  महसुस
 कर  रहे  हूं  कि  जिन  लोगों  के  खिलाफ  शिकायतें  की  गई  है  वे  वहीं  तो  निष्पक्ष  जाँच  किस  प्रकार

 हो  सकेगा  ?  दूसरो  बात  यह  है  कि  अनेक  निरपराध  लोगों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  है  ।  क्या

 सरकार  उनके  मामलों  पर  विचार  कर  रही  उन्हें  रिहा  किया  चाहिए  ।  क्या  सरकार  इस

 बारे  में  कोई  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 थी  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मेरे  माननीय  मित्र  ने  और  मेरे  अन्य  मित्रों  जिसका  में  पहले  उल्लेख  कर

 इस  मामले  पर  मेरे  साथ  चर्चा  की  थी  ।  हमने  इस  मामले  का  अध्ययन  किया  हैं  ।  म  इस  बात

 को  पूर्णतया  स्पष्ट  कर  देता  चाहत हैं  कि  जिस  अधिकारों  के  दोषी  qq  निर्दोष  होने  के  बारे  में  हम

 पूर्वानुमान  नहीं  लगाना  चाहते  ।  हमारे  लिए  एसा  करना  बहुत  गलत  होगा  ।  परन्तु  चूंकि  यह  कहा

 गय  है  अगर  कुछ  अधिकारी  वहाँ  नहीं  तो  इससे  जांच  में  सहायता  इस  लये  हमने  कुछ
 अधिकरियों  को  वहाँ  से  हटा  दिय  है  जिनमें  एस०  डी०  एम०  भर  एस डो पो  To  शामिल

 a q far  से  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहूँगा  कि  इससे  अपराध  का  पूर्वानुमान  नहीं  लगा  लिया  गया

 है  और  न  उन  पर  दोष  लगाने  से  हो  इसका  कोई  सम्बन्ध  है  |  यह  तो  केवल  माननीय  सदस्यों  की  उस

 इच्छा  के  अनुरुप  किया  गय  जिन्होंने  यह  कहा  कि  इससे  जाच  में  सहायता  मिलेगें  |

 जहाँ  तक  व्यक्तियों  के  रिहा  होने  का  सम्बन्ध  कुछ  को  रिहा  किया  गया  है  ।  हमने  इन  मामलों

 की  जांच  करने  के  लिए  उप  राज्यपाल  से  कहा  है  और  यह  भी  देखने  के  लिए  कहा  है  कि  जिन  मामलों

 में  लोगों  को  जेल  में  रखना  आवश्यक  नहीं  तो  उन्हें  रिहा  कर  दिया  जाय  ।  हम  यह  करने  में  सबसे

 art  होंगे  कि  उन्हें  रिहा  किया  जाय  ।  कुछ  व्यक्तियों  को  पहले  ही  रिहा  किया  जा  चुका  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  |

 Shri  |Laxminarain  Pandeya  :  Mc.  Speaker,  Sir.  After  the  murder  of  Shri  Onkar

 Singa  and  the  of  Judicial  enquiry,  the  Police  entered  the  houses  in  Balbir

 Nagar  and  d-agged  the  womn  out  of  their  houses  while  they  were  bathing  and  beaten

 up,—the  manner  in  which  the  children  were  beaten  up  is  a  shameful  affair  for  you....

 An  Honourable  Member  :  Where  was  Jansangh  at  that  time  ?.  .  oe  (Interruptions)  ee

 Shri’  Hukum  Chand  Kachwai  :  You  yourself  indulge  in  such  activities  and  attri-
 bute  them  to  us

 Dr.  Laxminarain  Pandeya:  I  had  not  mentioned  Congress  or  Jansangh,  I  wassimply
 stating  the  facts.  Who  [3  respoasible  for  the  deatns  occurred  after  the  declaration  of  the

 Julicial  enquiry  in  this  incident?  Under  which  Police  officer’s  orders,  two  companies  of

 C.R.P.  weresent  there,  watch  indulged  in  beating  up  ofinnocent  people,  whether  any  action
 has  been  taken  against  that  officer?

 Whether  ord2rs  have  been  issued  to  release  the  persons  who  have  been  deliberately
 held  प  by  the  Police  2  13  ag  पे  151:  waom  false  cases  have  been  filed  and  whether  they  would
 be  released?  As  the  Police  files  false  suits,  false  suits  have  been  filed  against  these  persons

 also,  they  are  harassing  the  people  and  they  would  continue  to  harass  them  in  future  as  well.
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 No  effective  action  was  taken  even  24  hours  after  the  death  of  Shri  Onkar  Singh.
 The  Police  cooked  up  an  imaginery  incident  that  there  was  an  encounter  with  the  decoits,
 gotit  published  in  the  papers.  I  would  like  to  know  as  to  what  action  has  been  taken  against
 the  persons  responsible  for  this  incident  and  against  the  police  officers  who  took  part  in  this
 murder?  I  would  also  like  to  know  as  to  what  action  has  been  taken  against  the  officer
 of  Railway  Force  who  is  responsible  for  the  death  of  one  person?

 Such  incidents  in  the  capital  need  to  be  condemned,  for  Government  has  failed  to
 check  them.  The  bloodshed  continued  for  four  days  and  Government  could  not  check
 them.  I  would  like  to  know  as  to  what  action  is  being  taken  to  enquire  into  the  incidents
 which  occurred  after  the  declaration  of  Judicial  enquiry  ?

 Shri  K.  Pant  :  Mr.  Speaker,  Sir,  it  appears  that  the  honourable  member  appre-
 hends  that  later  accidents  would  not  be  included  in  the  Judicial  Enquiry.  I1  is  not  so.
 These  incidents  are  covered  by  the  judicial  enquiry  and  they  would  also  be  enquired  into.
 Therefore,  whatever  the  member  has  said,  is  covered  by  the  enquiry.

 So  far  as  beating  up  of  the  women  is  concerned,  ifit  has  happened,  itis  very  much
 There  can  not  be  two  opinions  about  it.  We  want  that  the  facts  should

 come  out,that  is  why  we  have  ordercd  the  Judicial  Enquiry.  We  would  have  to  wait  for  the
 outcome  of  the  enquiry  then  only  we  would  be  able  to  know  the  whole  matter.

 You  had  asked  as  to  under  whose  instructions  the  police  was  posted  there  on  2151
 instant.  I  do  not  know  which  officers  were  there.  The  officers  of  D.I.G.  rank  and  D.C.  etc.
 have  paid  visitsthere.  Mostly  senior  officers  were  there  and  so  far  as  I  know  the  road  was
 blocked,  drums  were  put  up,  fire  wasset  tothem,  some  ofthe  telephone  poles  were  destroyed
 resulting  in  stoppage  of  traffic  on  the  road.  The  police  was  sent  there  to  clearthe
 obstructions  on  the  road  so  that  traffic  would  be  resumed  smoothly.  Some  ofthe  incidents
 occurred  later  on.  Ido  not  know  who  has  done  allithat,  butso  far  as  persons
 were  sent  there  for  the  above  mentioned  purposes.

 So  far  as  Railway  Police  officialis  concerned,  Magestrial  Enquiry  was  ordered  imme-
 diately,  but  when  it  was  known  that  death  has  occurred  due  to  Police  firing  and  since

 Judicial  Enquiry  has  already  been  ordered,  this  enquiry  would  be  limited  to  find  out  the
 cause  of  death,  rest  ofthing  would  be  covered  by  the  Judicial  Enquiry.

 e r Dr.  Laxminarain  Pandeya  So  far  as  witnesses  are  concerned,  pressure  is  being
 put  onthem.  What  is  your  reaction  thereto?

 Shri  K.  Pant  :  I  have  said—I  do  not  think  that  such  a  pressure  would  be  put
 up.  Even  then  such  things  have  happened,  therefore  I  had  told  in  the  very  beginning  that

 three  officers  have  been  removed  from  that  place.

 Smt.  Mukul  Banerjee  :  Mr.  Speaker,  Sir,  Before  asking  a  question  I  would  like  to
 tell  that  till  2  P.M.  on  21st  instant......

 Mr.  Speaker  :  You  ask  the  question.

 Shrimati  Mukul  Banerji  :  I  ask  the  question—Itisafactthat  atrocitics  have  been
 committed  on  the  ladies  and  we  feel  shame  for  that.  We  want  that  the  enquiry  should  be

 properly  conducted,  but  we  have  seen  that  when  we  asked  the  injured  ladies  as  to  how

 they  were  injured.  We  were  ‘told  that  they  came  in  between  the  struggle  of  thcir  husbands
 with  the  police  and  thus  they  were  injured.  ...  (interruptions)....I  would  like  to  know
 from  the  honourable  Minister  whether  a  political  party  staged  demonstration  at  the  place
 of  tension  and  struggle  and  shifted  its  Satyagraha  from  Chandani  Chowk  to  Shahdara.  .

 (interruptions).  ...the  local  councillor  of  that  area  incited  the  student,  of  Shyamlal  College
 and  anti-social  elements  and  increased  the  tension.  I  would  like  to  know  as  to  what  action
 would  be  taken  to  check  such  activities  of  that  party—you  have  to  think  over  this.

 Shri  Inder  J.  Malhotra  :  You  tell  the  name  of  the  party....
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 Shrimati  Mukul  Banerji
 :
 Jansangh

 Party.
 (Interruptions)

 Whether  it  is  a  fact  that  the  provocation  was  there  six  times  and  on  one  occasion  the
 whole  mobentered  the  police  station.  Whether  the  hon’ble  Minister  is  aware  that  the
 were  bent  upon  setting  fire  to  the  police  station,  but  the  police  did  not  ८
 people  restraint  ?

 pen  fire  and
 kept

 Shri  K.  Pant  :  Mr.  Speaker,  Sir,  can  state  the  facts,  I  do  not  want  to  make  any
 comments  about  the  motive.  Itis  a  fact  that  Jansangh  had  been  organising  an  anti-price
 rise  movement.  It  was  to  take  place  in  Chandani  Chowk  on  2151  instant.  the
 tion  had  received  the  information  regarding  this  sufficientiy  in  advance  on  8th  cf  August,
 but  it  was  infomed  on  21st  morning  all  of  a  sudden  by  the  Jansangh  party  that  they  want
 to  organise  their  Satyagraha  at  Shahdara  instead  of  Ghandani  Chowk...  Interruptions)
 At  this  the  local  authorities  there  talked  to  the  Jansangh  leaders  and  ‘tried  to  pursuade
 them  not  to  organise  a  Sathyagraha  at  Shahdara  keeping  in  view  these  situations  there.
 The  D.C.  had  also  talked  to  them,  but  they  thought  it  fit  to  organise  their  Satyzgraha
 on  the  day  ofthe  highest  tension.  179  people  were  arrested.  is  थे  fact,  rest  of  the  things
 I  leave  to  the  House....  (Interruptions

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Wasthere  any  disturbance  in  Anaj  Mandi  at  Shahdara?
 Whether  no  incident  occurred  there  in  spite  of  the  arrest  of  179  people  in  such  a  tense’
 situation ?  The  Satyagraha  was  organised  very  peacefully  and  no  incident  had'  cccurred
 there...  (interruptions)....

 यह  प्रश्न  पुलिस  के  अत्याचार  के  बारे  में है  ।  यह  यहाँ  कसे  संगत  है  ?

 att  ज्योतिर्मय  ag:  दिल्लीमें में  पुलिस  के  अत्याचार  की  यह  एक.अभूतपुर्व  घटना  है  ।  घटना  होने  के

 दो  दिन  21  तारीख  को  दोपहर  एक  बजे  से  तीन  बज  तक  घर-घर  में  छापा  मारा  3  गौर  वह  भी
 तब  जब  कि  मस्ती  महोदय  दोपहर  को  यहाँ  वक्तव्य  दे  चुके  थे  ।

 इण्डियन  एक्सप्रैस  में  एक  सुन्दर  सम्पादकीय  लिखा  गया  है  जिसमें  ae  कहू  हर  Tay  हैं  कि  सरकार

 ने  पिछले  चुनावों  में  राजन  तिक  प्रयोजनों  के  लिए  अपने  उद्देश्य  की  पूरी  दे  सत्तारूढ़  पार्टी  के  उदय

 की  पति  के  लिए  पुलिस  का  उपयोग  अब  आप  उन  पर  चित्रण  नहों  रख  अब  आजादी

 से  काम  करेंग  आदि  आदि  ।  यह  एक  ऐसा  उदाहरण  जिससे  हमें  सीख  चाहिए  |

 21  तारीख  को  पुलिस  ने  लोगों  को  प्राथमिक  भर्ती  होने  और  ज  कने  के  लिए  स्थानीय

 अस्पताल  में  जाने  से  रोका  ।  वे  इस  सीमा  तक  गिर  गये  ;  यह  एक  इसका  उदहरण है  ।  यह  वक्तव्य

 हमको  वितरित  नहीं  किया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  संक्षिप्त  वक्तव्य  उन्होंने  इसे  पढ़  दियाहै  |

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  श्रीमान्‌  हमें  इसकी  जाँच  करनी  है  कि  क्या  मनगढ़ंत  बयान  की  गई

 है  ।  मेरे  प्रश्न  ये  अगर  मस्ती  महोदय  इस  बात  को  नोट  करेंगे  कि  19  और  20  तारीख  को  दोनों

 दिनों  कितने  लोगों  का  स्थानीय  अस्पताल  में  इलज  किया  दयानन्द  अस्पताल  में  कितने  लोगों  को

 किया  बिस्तर  न  होने  की  वजह  से  कितने  लोगों  को  इरविन  अस्पताल  और  अन्य  शाहदरा
 के  बाहर  वाले स्थानों  को  भे  जा  कितने  स्री  और  पुरुषों  के  इलाज  की  आवश्यकता  पड़ी  और

 उनकी  जम्प  क्या  थी  और  किस  प्रकार  की  चोटे  उन्हें  आई  21  तारीख  को  बलबीर  नगर  की  गली

 नं०  4,  5  और  6  में--जहाँ  हम  गय  थ  और  जहाँ  हमने  पूरी  जाँच  पड़ताल  की  थी--सेकितने  व्यक्ति

 प्रथमोपचार  के  लिए  अस्पताल '  में  दा  खिलਂ  fay  गये  ,  कितने  व्यक्ति  शाहदरा  के  बहर  दिल्‍ली  के

 तालों में  इलाज  के  लिए  भेजे  शुर ूसे  लेकर  अब  तक  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किय गय  पुलिस

 अनधिकृत  कुण्डलों  आदि  छीने  जाने  के  art  में  जनता  से  कितनीਂ

 शिकायते  प्राप्त  हुई  क्या  से  सम्बद्ध  पुलिस  अधिकारियों  के  निवास  स्थान  की  तलाशी  ली  गई

 थी  और  यदि  तो  कया
 कया  सामान

 पाया  क्या  पुलिस  अधिकारी  श्री  बारिश  सिंह  के  बारेमें
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 सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  सुचना  जिससे  उस  अधिकारी  पर  तस्करी  और  अन्य  समाज  विरोधों

 गतिविधियों  में  शामिल  होने  का  शक  किया  जा  सके  ;  क्या  उसे  दिन  से  आज  तक  कोई  मन्त्री
 शाह दारा

 क्षेत्र  में  गया  है  और  यदि  at,  तो  उसने  वहाँ  क्या  देखा  ate  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण हू  ।

 अब  मे  आपसे  एक  प्रश्न  पूछता  चाहता हूं
 हँ

 कया  आप  18:  के  अन्तरगत  पूरे
 प्रश्न  की  अनुमति  देंगे  ताकि  हम  पूरे  मामले  को  समझ

 शो  कृष्ण  चन्द्र
 पन्त :

 मेरे  माननीय  मिलने  सामान्यतया  पुलिस  का  उल्लेख  किया

 उन्होंने  एक्सप्रेस
 '

 के
 सम्पादकीय

 का  भी  उल्लेख  किया है  ।  मुझे  नहीं  पत्ता  था  कि  वह  इण्डियन

 एक्सप्रैस  के  एक  जागरूक  पाठक हूं
 |  यह  एक  स्थानीय  घटन है

 और  उसके  बारे  में  न्या  यिक  को

 आदेश  दे  दिया
 गया  है  |  मं  नहीं  समझता  कि

 इस
 घटना  के  ait  में  जो  तथ्य  हमारे

 8
 सामने

 उनसे
 है  या  तथ्य  वे पुलिस  के  बारे  में

 सैन्यीकृत  विचार  प्रकट  किये  जा  सकते हूँ  और  जौ  भी  सच्चाई

 न्यायिक  जाँच  में  स्पष्ट  हो  जायेंगे  ।  इस  लिए
 म  उनसे  यह  अनुरोध

 करूँगा  कि  न्यायिक  जांच  के  निष्कर्ष

 आने  वह  अपना  fata  सुरक्षित  रखें  ।

 पुलिस  अस्पताल में  लोगों  को  जाने  से  रोकन  के  बारे में  अब  तक  मझे  किसी  ने  भी  सुचना  नहीं

 aye  जैसा  क  म॑
 ने  बताया  मेरे  कई  मामन

 मित्र  वहाँ  पर  थ  |  एक  सदस्य  ने  मुझ  बताया

 कि  उसकी  उपस्थिति मे में  एक  घटना  ऐस  ई
 जिसमें  एक

 को  लाया  गया  और  तत्काल
 पुलिस

 ने
 )

 में  इस  ait  मे  11 a2 cHiT  अदब  या  ना  में  उतर  नहीं दे  सकता  |
 अगर

 भाप

 गय  अर  स्वय  अपनी  आँखों  से  व्हा  घटना  देखी  तो  म॑  जो

 कुछ

 आप  उसे  सही

 परन्तु  अगर  यह  अफवाह  तो  आप  मुझसे  जाँच  करवाना  चाहेंगे

 शो  ज्योतिर्मय  ag  :  जिन  लोगों  को  पुलिस  ने  घायल  होंने  मुझ  |

 शना
 कृष्ण

 चन्द्र  पन्त
 :  में

 तो  आपकों वह  बता  रहा  जो  इस  सदन  के  एक  सदस्य
 ने

 मुझे  बताया
 ।

 उसने  मुझे  बताया  कि  पुलिस  तत्काल  उसे  अस्पताल  ले  जाने  और  वहाँ  दाखिल  करीने  के  far  तयार  थी  ।

 मुझे  एसी  भी
 एक

 दो  अ अन्य  घटनाओं  का  पता  जिनमें  अस्पताल  में  भर्ती  कीं  गई
 है  ।

 19  को  अथवा

 तारीख  को  शा  अस्पताल  अथवा  उसके  बाहर अन्य
 अस्पतालों

 में  कितने  लोगों  को  दाखिल

 किया  उनकी  संख्या  के  बारे  में  में  जानकारी  नही ंदे  सकता  ।  जसी  कि  मने  आपकों  बताया  कि  इस

 वारे  में  किसी  समस्या  को  मरे  सामन  प्रस्तुत  नहीं  किया  अगर  किस  आदमी  को  जानें  बूझकर

 रोका  गया  )

 श्री  ज्योति  बसु  :  वहं  कोई  संगत  जानकारी  दे रहे हैं  यह  तो  प्रारम्भिक  जानकारी
 हैँ

 ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त ;  उन्होंने  गिरफ्तार  faa  गये  व्यक्तियों  की
 के  बारे  में  पूछा

 था  ।  नीरज
 उचित

 अपराधों  के  लिए  126  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  और  प्रति रोधात्मक
 कांयं

 वाही  के  अन्तगंत

 58  व्यक्तियों
 को  गिरफ्तार  किया  गया  ।  कुछ ठे व्यक्तियों

 को
 पुलिस  fears में

 जज  किया

 हुआ  है  और  जहाँ  तक  अन्य  व्यक्तियों  का  सम्बन्ध  जैसा  कि में  ने  शरू  में  ही  कुछ  को  पहले

 ही  रिहा  कर  दिया  गया है  ।

 P=  १ श्री  ज्योतिर्मय  कितनी  शिकायते  प्राप्त  हुई  हु

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त
 :  मुझे  नहीं  पत्ता  कि  कितनी  शिकायतें  मिलीं  और  किसे  मिलीं  ।  परन्तु  दर्जे

 किये  गये  मामलों  की  संख्या  20  है  ।

 am  wifaaa ‘arnt
 बसु :

 लोग  आये  उन्होंने  बताया  कि  ‘Sa  कुण्डल  उतार  लिए  उनकी

 घड़ी  छीन  ली  गई  e

 थ्रो  कृष्ण  चन्द्र
 पस्त

 मुझे  नहीं  पतों  कि  किसी  व्यक्ति  ने  थाने  में  शिकायत  दर्ज  कराई हैं  ।  जो  सदस्यों

 ने  जानकारी  at  ae  न
 मुझे

 द द  az
 मेने

 आप  Maat ५  ।
 अनेक

 प्रश्नों
 के  उत्तर

 आ
 जाति  हूँ

 ।  मुझे
 नहीं  पता  कि  आप  एक  ur ८4  को  कितने  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  दे  रहे  हैं  ।
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 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  आपने  उस  दिन  कह हा  था  कि  आप  उदार  होंगे  ।  कया  यह  सही  नहीं है  कि  11

 बौरी  100  कलाई  घड़ियाँ  और  एक

 '

 बोरी  काजू  इन्सपेक्टर  बख्शीश  सिंह  के  घर  बरामद  हुए
 यहं  आदमी  तस्करी  कौ

 गतिविधियों
 से  सम्बद्ध  रहा है  ।  आपने  यह  प्रश्न  पूछने  की  अनुगति  दी

 wr  श्रीमान्‌  उन्हें
 बेठ  जाने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ?  मे

 इस  क्टर  बारिश  सिंह के  बार ेमें  जानना  चाहता हूं  ।  वह  जानकारी  नहीं  दे  रहे
 है
 ह

 श्री  कृष्ण चन्द्र
 पन्त  :  मुझे  नहीं  पत्ता  कि  उसके  घर

 की
 तलाशी  ली  गई  थी  अथवा

 ् एक  दिन
 भीड़

 ने  उसके  घर  को  आधा  जली  दिया  था  ।  मुझे  नहीं  पता
 कि

 उसकी  तलाशी  ली ग  ई

 परन्तु  मुझे  इतना  पता  है  कि  उसके  मकान  को  जलाने  की  कोशिश  की  गई  थी  और  लगभग  आश्ना  pol

 जला  भी  दिया  गया  था  ।

 शी  ज्योति  बसु  :  वह  जानकारी  नहीं  दे  रहे ह

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  में
 मन्त्री  महोदय  से  प्रमाणपत्र  पाने  का  कतई  इच्छुक नहीं हूँ  ।  फिर

 भी  स्थिति  स्पष्ट  करने  के  लिए में  यह  बताना  चाहता  हुँ  कि  21  तारीख
 को  दोपहर

 ले  पहले
 में  घटना

 स्थल  अर्थात्‌  लोनी  रोड  और  बलबीर नगर  में  था  |  याद  होगा
 कि

 लगभग  4d  बजे  जब  में  वापस

 तो  में  सीधा  आपके  कक्ष में  गया  था  और  जो
 कुछ  मैँ

 ने  वहाँ  देखा  उसकी  जानकारी आपको  दी  at

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सही है  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मुझे  इसके  लिय  कोई  प्रशंसा  नहीं  चाहिये  ।  उस  दिन
 लोनी

 रोड  पर

 कुछ  उसे  अपने  दल  के
 कुछ

 अन्य  सदस्यों  के  साथ  में ने  स्वयं  अपनी
 आंखों  से

 देखा  था  |  मुझे  यह
 तो  नहीं  मालूम  कि  गत  दो  दिनो ंमें  कया  कुछ  घटित  हुआ  था  परन्तु  यह  मैं  विश्वास के  साथ  कहें
 सकता हं  कि  21  तारीख  के  दो-पहर  बाद  लोनी  रोड  के  दोनों  तरफ  बलबीर  नंबर में  पुलिस  का

 तत्वों  को  गिरफ्तार  करने
 आदि

 की  कार्यवाही )  चल  रहा  था  ।

 हम  वर्षों  तक  कलकत्ता  में  एसी  कार्य  वाही  देखने के  अभ्यस्त
 रहे

 है  ।  हम  जानते हँ  कि  इस  का  क्या

 अथ  होता  सड़क
 के  दोनों  ओर  स्थित  दुकानों  तथा  घरों  में  पुलिस  घूस  गई  लोगों  को  बाहर

 घसीटकर  बुरी  तरह  बेरहमी  से  पीटा  जा  रहा  था  और  पुलिस  गाड़ी  ATA  तक  उन्हें  सड़क  पर  ही  फेंक

 दिया  जा  रहा  था  t  अनेक  लोग  ज़ार  जर  रो  रहे  ।  उन  लोगों में  रिक्शे  दुधिया  ,  ग्वाले  तथा

 बच्चे  सभी  थ  ।  वहां  कुछ  कारखानों  के  श्रमिकों  को  बाहर  घसीट  कर  पीटा  गया  तथ  सड़क  पर  फक

 दिया  गया  ।

 में  एक  उदाहरण देता  हूँ  दुर्घटना का  मामला भी
 ।  एक  आदमी  था  जिस के

 प  र  पर  कई सप्ताह
 से  प्लास्टर  चढ़ा  हुआ  था  ।  उसका  नाम  जवाहरलाल  मित्तल  वह  एक  दुकानदार  है

 तथा  वह

 16,  बल बी  नगर  का  निवासी है  ।  में  उससे  मिला  ।  टांग  पर  प्लास्टर  चढ़ा  होने  के  का  रण

 वह  चल  नहीं  सकता  था  ।  पर्त  बह  आदमी  भी  घसीट  कर  पीटा  गया  तथा  गिरफ्तार  किया  गया

 फिर  एकਂ  श्रीमती  मन्थनी  तथा  एक  श्रीमती  प्रवीण  बला--इन  दो  महिलाओं  को  पीटो  गया  ।

 मंत्री  महोदय
 के  मूंह  वक्तव्य  से  जो  म  समझ  पाया  हूं  उसके  अनुसार  अदालती  जांच  का  एक

 काम  पुलिस  की  ज्यादतियों  की  जांच  करना  भी  है  ।
 अब

 में  यहं  जानना  चाहूंगा  कि  यदि  इस  प्रकार

 के  व्यक्ति  जिन्हें  शाजून  के  अपराहन  को
 मेंने

 में  उनसे
 मिला

 ओर
 जो

 |  पुलिस
 के  अत्याचार  के

 शिकार  गिरफ्तार  करके  हिरासत  में  ले  लिये  गये  हँ  तो  फिर थे  अदालती  जांच  के  समक्ष  किस

 प्रकार  उन  अत्याचारों  के  विरुद्ध  अपनी  गवाही
 पुलिस  के

 अत्याचार  के  शिकार  अधिकांश  लोगों

 को  निरोधात्मक  नजरबन्दी  कानून  के
 अधीन

 गिरफ्तार  करके  जेल  में  डाल  दिया  गया है  तो  जब
 तक

 वे  मुक्त  नहीं  होंगे
 अपनी  गवाही TeazT  ?  21  तारीख  को  भी  लोंगों  को  डराया  जा  रहा  था  कि  वे

 गवाही  न  दें  |  म  जानना  चाहता  हूँ  कि  निष्पक्ष  जांच  के  जिन  अबोध  तथा  निर्दोष  लोगों  को

 अन्धाधुन्ध  गिरफ्तार  कर  लिया  '  गया  तो  जो
 वस्तुतः  ही  ठीक  गवाही  दे  सकने  वाले  लोग  है  ।  क्या

 उन्हें  स्वतंत्र  रुप  से  अपनी  गवाही  देने  की  छूट दी  अन्यथा  यह  जांच  भी  केवल  एक  मज़ाक

 ही  रहेगा  |
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 ieee  te

 शो  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  माननीय  सदस्य  at
 Aaa  यह  नहीं

 Tel  बलाया  कि बहन भी  2  1a
 कनी
 रि  सेक  wat

 उपस्थित  थे  )

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मे  क्यों  यह  तो  आपके  मंत्रालय  का  कार्य  है  कि  बं  समा  चार  पत्र  पढ़ें
 लथा  नायकों  सूचना  दें  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  अन्यथा  जिस  प्रकार  मरे  दल  के  साथियो ंने  मुझे  उसी  प्रकार  मदि

 वह  भी  मुझे  यह  बता  देतें  तो  मे  उन  के  नाम  का  भी  जिक्र  करता  ।  इसमें  प्रशंसा  करने  का  i  ई  saa

 नहीं  है  ।  मंडी  प्रसन्नता  से  उनका  नाम  लेसा  ।

 उनका  मुख्य  प्रश्न  विधि  के  निरोधात्मक  उपायों  के  अधीन  लोगों  को  गिरफ्तार  करने  के  संबंध  में  हैं
 तथा  तरह  जानना  चाहते  हैं  क्या  ने  निर्दोष  हँ  या  नहीं  तथा  क्या  उन्हें  रिहा  किया  जायेगा  अथवा  नहीं  ।

 जहां  तंक  में
 री

 जानकारी
 है  निरोधात्मक  कानूनों  के  अधीन  जो  58  व्यक्ति  पकड़े  गय  थे  वे  बुर  चालचलन

 के  लोग  हूं  ।  अन्य  लोगों  को  विशिष्ट  अपराधों  तथा  आरोपों  के  अधीन  पकड़ा  गया  है  तथा  जैसा  कि  में ने
 अपने  पहले  उत्तर  में  उपराज्यपाल  इस  मामले  की  जांच  कर  रहे  हूँ  ।  कुछ  रिहा  भी  किय  जा

 चके  हूँ  ।  किसी  भी  निर्दोष  व्यक्ति  को  केवल  वहां  उपस्थित  होने  के  कारण  हिरासत  रखने  की  हमारी

 उपराज्यपाल  अथवा  प्रशासन की  कोई  इच्छा  नही ंहै  ।  में  यह  बात  पहले  भी  कह  चुका  हूँ  ।

 जांच  की  कार्यवाही  बड़ी  तेज़ी  से  चल  रही  है  ।

 श्रीमती  दौला  कौल  :  में  मंत्री  महोदय  से  यह  जानता  चाहती हुँ  कि  बया  एक  दाई  शीला  देवी  तथा

 शांति  देवी  अब  भी  अस्पताल  में  हैं  जब  कि  विपक्षी  सदस्यों  का  कहना  है  कि  एक  भी  व्यतीत  अस्पताल

 में  दाखिल  नहीं  किया  गया  है  और  कि  यह  अफ़वाह  है  कि  शांति  देवी  मर  चुकी है  ।  जबकि  मं  जब

 वहां  गई  तो  वह  जीवित  थी  ।

 श्री  एस०  UR  बनर्जी  :  यह  किसने  कहा  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मैंने  कहा  था  कि  कुछ  व्यक्ति  अस्पताल  में  हें  ।  मेने  भी  यहं  अफ़वाह  सुनी

 थी  और  मे  ने  इसका  पता  किया  तथा  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  वह  महिला  जीवित  है  ।  कई  बर  ऐसा

 होता  है  कि  स्थिति  सामान्य  तथा  शांति  पूर्ण  होने  लगती  परन्तु  कोई  न  कोई  अफ़वाह  फला  दी  जाती

 है  जिससे  कि  फिर  कोई  न  कोई  घटना  घटित  हो  जाती  है  ।  में  उस  क्षत्र  के  लोगों  से  अपील  करूंगा  कि
 i य  अफवाहें  फलाने  वालों  से  सावधान  जो  कि  अशांति  फलाये  रखने  के  इच्छुक  होते  है  ।
 |  |

 श्री  सोनिया  18  तारीख  को  र  सिह  को  गोली  मारने  के  समय  से  21-22  अगस्त  तक
 समाचार  पत्तों  में  पहने  ये  समाचार  छप  थे  कि  पुलिस  अधिकारी  एक  डाकू  का  पीछा  कर  रहे  थे  और

 जब
 वह  रुककर  निकलने  लगा  तो  मृतक  ओंकार  सिंह  को  गोली  मार दी  में  मंत्री  महोदय से

 जानना

 चाहता हूँ  कि  कया  पुलिस  अधिकारी  दस्यु-विरोधी  इस  अभियान  के  माध्यम  से  अपना  कोई  पुराना
 किताब  चुकाना  चाहते  थे  और  यदि  तो  सरकार  अपराधियों  को  पकड़-धकड़  के  तथा  दस्यु-विरोधी

 ऐसे  अभियानों  के  नाम  पर  पुलिस  अधिकारियों  द्र  रा  शान्ति  का  दुरुपयोग  रोकने  के  लिये  क्या

 वाही  करने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 थी  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  जहां  तक  मुझ  मालूम  है--पहली  सूचना  रिपोर्ट  में  कहा  गया  कि  इन  लोगों

 ने  पुलिस  दल  के  तीन  व्यक्तियों  पर  गोली  चलाई  थी  और  इसी  लिय  पुलिस  ने  बदले  में
 कायें  वाही  की  ।

 सारे  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  और  में  इस  स्थिति  में  विस्तार से  बात  नहीं  करना  चाहुंगा  ।  स्पष्ट

 है  कि  जिसने  कोई  अपराध  किया  होगा  उसे  अवश्य  ही  दण्ड  दिया  ऊ  देगा  |

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  ait}  :  शाहदरा  में  जो  कुछ  हुआ  वह  बड़ा  ही  पश्चात्ताप कारक  है  और  इसमें  कोई

 सन्देह  नहीं  है  कि  पुलिस  अपनी  प्रबंध  तथा  नेतृत्व  में  संधा  असफल  रही  ।  तथापि  में  जानना

 चाहुंगा  कि  कया  19,  20  तथा  21  तारीख  को  वहां  कर्फ्यू  लगाया  गया  ?  यदि  तो  कितने

 घंट
 के  लिये  ?  यदि  कथ्य  नहीं  लगाया  गया  तो  ऐसो  गंभीर  स्थिति  में  भी  केयू कयों  नहीं  लगाया
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 हाडा  ना

 गया  ?  feafa  इत  गी  बरी  थी  तथा  एसी  गंभी र  घटना  हुई  तो  फिर  पहले  ही  किये  क्यों  नहीं  लगा

 दिया  गया  था  ?  क्या  उन्हें  पता  है  कि  मृतक  ओंकार  सिह  उत्तर  प्रदेश  के  एक  भत पु  राजन
 तिक  नेता

 का  दूर  का  संबंधी  है  ?

 श्री  कुष्ठ  चन्द्र  पस्त  :  प्रश्न  के  दसरे  भाग  के  बारे  में  तो  मुझे  कोई  जानकारी  नहीं  हैं  ।  जह

 तक  प्रश्न  के  पहले  भाग  का  सम्बन्ध है  को  19,  20  या  21  तारीख  को  किसी  दिन  भी  कर्फ्यू  नहीं  लगाय

 गया  था  ।  19  तारीख  को  धारा  144  तो  लागू  की  गई  थी  और  इसका  निर्णय  स्थानीय  अधिकारियों

 को  घटना  स्थल  पर  ही  करना  होता  है  ।  इस  संबंध  में  अपना  निजी  fata  देना  तो  मेरे  लिये  संभव  नहीं

 परन्तु  कयों  कि  उन्होंने  पूछा  ही  तो  मैँ  तो  यह  समझता हूँ  कि  क्योंकि  वहां  धारा  144  को  भी

 पालन  नहीं  किया  जा  रहा  इस  लिय  ea  लगाना  भी  उचित  नहीं  समझा  गया  होगा  ।  वहां  भारी

 संख्या  में  लोग  जमा  भीड़  इकट्ठी  उपद्रव  मचा  हुआ  भारी  पथराव  तो  हो  रहा

 AT  तथा  अन्य  कई  गाड़ियां  जलाई  गयी  ०  रोड़  पर  यातायात  रुक  गया  रेल  मार्ग  अवरुद्ध

 हो  गया  पटरियां  उखाड  दी  गईं  यही  सब  कुछ  उस  समय  हो  रहा था
 ।  क्रय

 लगाने
 का  अथ

 द अतिरिक्त  शक्ति का  प्रयोग  करता  जिससे  स्थिति  और  अधिक  गंभीर  ्  जाती  -  और

 गोली  पड़ती  ।

 मुझे  ग़लत  न  समझा  जाये  ।  में  पुलिस  की  वकालत  नहीं  कर  रहा  हूँ  |  वहां  उपायुक्त  तथा

 डी०आई०जी ०
 उपस्थित  थे  और  अन्त  तक  उनका  प्रमुख  ध्येय  यह  किं  संभव  सब्र  से  काम  लिया

 जाये  ।

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  ;  Yesterday  in  the  Rajya  Sabha,  he  had  said  that  he
 did  not  have  the  actual  facts  about  the  incident  in  Baldev  Nagar’  on  2150,  Today
 isthe  second  day.  There  was  house-to-house  beating  between  2-30  to  3  O’clock  in  the
 Baldev  Nagar  Streets.  Icollected.the  information  on  the  spot.  Iam  very  much  pained
 to  find  ths  hon.  lady  member  supporting  the  police  beatings.  It  was  good  that  she  had
 told  the  addressof  Sheela  Devi.  | ह  was  1428/8/20.  Iwentto  her  house.  She  was  lying
 in  the  hospital.  Second  one  isa  nurse  Shanti  Devi.  went  tohcr  house  also  at  1429/
 M/24.  Her  conaition  was  8150  stated  to  be  very  precarious.  She  is  in  Irwin  Hospital,
 This  was  also  told  to  me  that  a  head  constable,  Shri  Ram  Prakash  Verma  of
 old  Delhi  Station  was  also  beatcn  up.  His  left  hand  was  fractured.  I  have  met
 him  also.  want  to  know  as  to  what  was  the  provocation,  except  that  orders

 There  Shanti were  issued  for  द्  Judicial  inquiry  due  to  which  all  this  ॥ 81900.  ?
 Devi  was  to  give  evidence.  So,  she  was  so  much  beaten  up  that  she  has  been
 admitted  in  the  hospital.  Many  such  things  have  come  to  light.  I  had  personally
 visited  her.  Ear-rings  and  chain  were  snatched  away,  and  when  people  went
 to  lodge  the  report,  the  police  did  not  register  it.  So  many  pcople  were  victimised
 and  terrorised.  Do  the  policemen  not  know  that  usually  gents  are  not  available
 at  home  during  2-30  to  3  P.M.?  Ordinarily  mengo  at  work  during  the  day.  So,

 how  far  it  is  proper  that  the  police  commit  atrocities  on  the  women  of  these  ordinary
 ‘men  for  whom  you  claim  to  have  all  sympathies.  They.  broke  open  the  doors  and

 cut  covering  themselves windows  and  dragged  out  the  ladies.  They  had  to  come
 wi  th¥curtains.  I  have  met  them.  Even  the  pregnant  ladies  were  beaten  up.  Why
 politics  is  being  brought  in  such  a  matter?

 I  want  to  know  the  secret  behind  the  murder  of  Thakur  Onkar  Singh?  The  facts
 are  betore  you.  Iam  very  sorry  to  find  that  politics  is  dragged  into  every  matter.  When
 so.-much  cruelty  and  atrocities  are  done  by  the  police  so  openly  in  che  capital  itself,

 don’t  understand  what  would  have  been  going  onin  other  parts  of  the  country.  We
 want  that  itshould  bestopped.  Every  man’s  life  is  precious  None  should
 be  subjected  tosuch  atrocities.  1  want  Shri  Pant  to  answer  straightaway  why  efforts
 were  not  made  to  have  the  facts  within  one  day  about.  The  large  scale  atrocities  of  the

 police  between  2-30  to  3  P.M.  on  215.  when  the  witnesses  were  victimised  and  terrorised.
 It_  is  noc  sufficient  to  say  that  some  people  tried  to  block  up  the  traffic  by  putting
 drums  on  the  road.  want  to  know  why  such  a  large  number  of  policemen  were  sent
 there?  What  was  the  provocation?  Also  want  to  know.

 Mr.  Speaker:  Pieass  sum  up  your  question.
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 e Shri  Jagannath  Rao  Joshi  We  had  demanded  a  discussion on  this  issuc,
 You  said  you  would  permit  ashort  notice  question  a  am  askin ह  भ  iu  g  only  a  question.  Why
 do  you  object  toit?

 Mr.  Speaker:  You  are  delivering  aspecch.  Please  ask  a  question.

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi:  1  want  to  know  the  things  (1)  what  was  the  provoca-
 tion  which  attracted  all  such  things  and  (2)  whether  the  officer  who  kept  on  giving  false
 and  fictitious  information,  is  under  transfer  or  not...  (Interruptions)

 Shri  K.C.  Pant  :  He  has  asked  the  same  question  which  has  already  been  replied
 to.  However  Iam  happy  to  find  Shri‘Joshi  so  excitedly  speaking  for  the  purpose  of

 maintaining  peace  and  order.  It  is  really a  macer  of  [1025010.  Had  their  activities
 too  been  ofthe  same  kind?  (Interruptions)

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  .  Isit  an  answer  10  my  question?  Dr.  Mukherjee
 was  murdered  and  till  now  no  inquiry  has  been  made.  We  had  to  keep  quiet.  What  is  the

 purpose  of  putting  political  allegations  ?

 ् Shri  Shyam  Nandan  Mishra  e  Sir,  Irise  oma  point  of  order.  What  the  hon.
 Minister  has  said,  it  appears  to  be  an  aspersion  on  the  hon.  Member.  You  protcct
 him  and  expunge  what  has  been  said  by  the  hon.  Minister.  It  is  very  bad.  Casting  as-

 persions  on  hon.  Members  isnot  atall  tolerable.

 Shri  K.  Pant  :  I  am  sorry  thatthe  hon.  Member  felt  it.  Ihad  said  that  to  him

 (Shri  Joshi)  and  not  to  him  (Shri  Mishra).

 e e Shri  Shyam  Nandan  Mishra  It  is  very  wrong.  Please  just  listen  ee *
 Iam  talkingio  Mr.  Speaker.  You  please  stop  him.

 ShriK.C.  Pant:  First  you  withdraw  that  word.

 Shri  Shyam  Nandan  Mishra  :  **..  1  am  addressing Mr.  Speaker,  not  him.  had
 raised  a  point  of  order.

 e e Mr.  Speaker  First  of  all  you  withdraw  that  word.

 Shri  Shyam  Nandan  Mishra:  No  Sir.  I  had  raised  a  point  of  order.

 Mr.  Speaker :  Before  I  take  some  other  action,  please  withdraw  that  word.

 Shri  Shyam  Nandan  Mishra:  How  that  ?  That  isnot  a  bad  word  at  all.  Let

 me  know  what  docs  that  mean?  You  say  it  is  and  will  withdraw  it.

 You  please  go  into  what  the  hon.  Minister  has  said.  I  do  not  consider  it  unparliamen-
 tary.

 Mr.  Speaker:  Just  for  the  sake  of  the  bad  thing,  you  are  indulging  in  still  more

 bad  a  thing.

 Shri  Shyam  Nandan  Mishra  :  In  casc  you  give  a  wrong  decision,  that  would  be-

 come  unparliamentary  cannot  happen.  You  may  expunge  it  if  you  so  desire.

 Ihave  a  pointof  order.

 Mr.  Speaker:  You  had  objected  to  some  of  his  words.  I  asked  bim  to,  tell  exactly
 what  had  happencd.  Inthe  meantime  you  utter  more  harsh  word  thanthat.  How  tar

 is  it  good?

 Shri  Shyam  Nandan  Mishra  :  You  did  not  listen  to  all  that  was  said.  1  have  a

 point  of  order.  Things  cannot  go  like  that.

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  My  question  has  not  b  20८1  TC  licd  to  by  the  hon,  Minis-
 else  can  he  be  called  if ter.  On  the  other  hand,  if  he  makes  such  allegations,  what

 not.**

 र*्स्अव्यक्ष  पीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वास्तव  से  निकाल  दिया  गया  ।

 Expunged  as  ordered  by  the  Chair.
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 Shri  Shyam  Nandan  Mishra  :  The  word**  would  be  repeated  here  thousand
 times.  can  nots
 ponsibilities.

 peak  a  single
 ward

 which  is  unparhamentary.  You  realise  your  res-

 ave  दायित्व  से  आप  विमुख  क्यों हो  रहे  हैँ
 ?  में  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  उठा हूं

 ।  जब  किसी
 मंत्री  को  बत  आत  हमारी  टिप्पणियों  को  तो  अनुमति  नहीं  दो  और  जब  कोई  माननीय
 सदस्य  व्यवस्था  के  प्रदान  पर  खड़  होत ेहूं  तो  अध्यक्ष  की  ओर  से  कोई  आपत्ति  asi  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  कृपया  मेरी  बात  सुने  ।  मैंने  मंत्री  महोदय  से  कहा  था  कि  वह  स्थिति  स्पष्ट
 करें  ।  परन्तु इसी

 बीच  माननीय  सदस्य  उठ  खड़ हुए  .

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्रा  :  वह  क्या  स्पष्टीकरण  दे  रह  थे  ?  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  आपको
 टिप्पणी  करनी  थी  ।  परन्तु  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  आप  उस  पर  विचार

 Mr.  Speaker:
 here.  Isn’t  it?

 He  wanted  him  tosay  that  outside  the  House  which  he  had  said

 Shri  kK.  Pant:  [had  said...  He  would  not  allow  me  tospeak.  You  are  calling
 me  but  he  won’t  allow  me  to  speak.

 As  got  up  to  speak  he  himself got  up.  You  have  advised  him  and  itis  upon  him
 to  obey  you  or  not.

 Asregards  the  question  from  Shri  Joshi...»

 Ons Shri  Jagnnath  Rao  Joshi:  I  have  asked  two  questi  Wild.

 Shri  C.  Pant:  Ihave  all  respects  for  Shri  Joshi,  You  may  not  have  so  for  him.

 An.  Hon.  Member:  How
 dc  you  say  so?

 Shri  K.C.  Pant:  Yousayso,  and  Ishalladmit  it.

 Whatever  I  said  was  with  reference  to  this  matter,  Idid  not  say  anyting  personal.  I
 was  referring  to  Jan  Sangh  and  their  shifting  the  agitationto  Shahdara.  Even  so,  if
 Shri  Joshi  feels  burt  personally,  1am  always  prepared  to  withdraw  my  remarks.

 Shri  Jagannath  Rao  joshi:  My  question  has  not  been  answered.

 Mr.  Speaker:  The  context  in  which  that  word  was  used  is  unparliamentary  and
 unless  itis  withdrawn  as  has  been  done  by  Shri  Pant,  I  am  going  to  expunge  it.

 श्री  समर  गह
 :

 हम  गर-हिन्द  भाष  लोग  भी  जानना  चाहते  है  कि  उस  शब्द  का  कया  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इसे  रिकार्ड  में  लाए  जाने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  इसके  अच्छे  अर्थ  नहीं  है  |

 थी  सेझियान  :  इयामनन्दन  मिश्र  न  एक  शाब्द  का  प्रयोग  जिसे  आपने  असंसदीय

 बताया  |  इसका  अंग्रेज  में  बया  अर्थ  है  ?

 Mr.  Speaker  :  Urdu  knowing  persons  know  what  it  means.  I  will  never  allow  it.

 यदि  माननीय  सदस्यों  ने  कोई  और  प्रश्न  नहीं  पूछना  है  तो  हम  कार्य  लेते  हैं  ।

 never  expected  it  trom  8  gentleman  like  Shri  Mishra,  who  is  one  of  the  Party  leaders
 here.

 _ShriShyam  Nandan  Mishra:  We  are  pained  to  see  your  attitude.  You  never  say
 anything  to  Minister.  You

 —
 ः ध  पक्ष पीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  mp  vat  दिया  गया  |

 Expunged  as  ordered  by  the  Ghair.
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 Mr.  Speaker:  You  cannot  make  Speaker  the  scapegoat  for  faults  of  your  own.  I  will
 never  allow  that.

 |  | श्री  alo  एम०  स्टीफन  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रशन  है  ||

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाईये  ।  मंत्री  महोदय  प्रश्न  के  उस  भाग  त  उत्तर  दे  जिसका

 उत्तर  देना  शेष  है  ।

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Please  get  my  question  answered  (Interruptions)

 Mr.  Speaker  :  This  is  a  very  serious  matter.  If  it  was  admitted  as  a  Calling  Atten-
 tion  motion,  only  five  supplementaries  would  have  been  allowed.  But  have  put  no  limit
 to  the  number  of  questions.  Now  Members  are  wasting  time  on  other  matters.  (Interruptions)

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi:  Sir,  had  asked  as  to  who  is  responsible  for  a  false
 and  fabricated  account  ofevents  of  first  24  hours  and  what  was  the  provocation  for  police
 beatings  on  August  21.0  (Interruptions).

 Mr.  Speaker:  When  several  Membrs  speak  simultancously,  it  can  neither  be  re-

 corded,  nor  it  is  intelligible.  (Interruptions).

 Shri  K.  Pant:  As  far  as  I  have  understood  from  what  the  hon.  Member  had
 asked,  and  as  I  had  stated  the  S.H.O.,  the  8.D.P.O.  and  §.D.M.  have  been  transfered,
 though  this  does  not  imply  that  they  are  guilty.  This  has  been  done  to  facilitate  en-
 quiry  as  has  been  said  by  the  hon.  Member  and  others.

 SkriR.S.  Pandey:  It  is  natural  for  every  Member  of  this  House  to  be  shocked  at:
 the  unpleasant  incidents  of  Shahdara.  I  feel  that  certain  elements  unite  and  take  advan-
 tage  of  such  51108 (1011,  These  elements  appear  flustered,  frustrated,  disappointed and
 angry  and  are  bent  upon  disturbing  the  peace  in  Delhi.

 Whether  it  is  not  a  fact  that  an  organised  mob  surrounded  the  Police  post,  raised  slo-

 gans  and  were  holding  Saffron  Flags?  Whcther  this  does  not  prove  thatit  was a  poli-
 tical  plot  for  breach  of  peace?

 I  also  want  to  know  the  decision  taken  by  Government  in  regard  to  rendering  assis-
 tance  to  the  injured  and  next  of  kin  of  those  killed  ?

 Whether  Government  have  an  apparatus  to  tssue  contradiction  of  false  press  reports
 to  avoid  adverse  effect  on  the  public.  The  order  of  Judicial  enquiry  should  be
 welcomed  but  such  rumours  should  be  contradicted  promptly.

 Shri  K.C.  Pant:  Such  advantages  have  been  taken  by  anti-Social  elements  at

 many  places as  is  clear  from  incidents  of  arson,  detention  of  trains  and  destruction  of

 public  property.

 Regarding  publishing  contraditions,  it  is  not  possible  after  orders  of  Judicial  enquiry
 have  been  issued.  We  have  to  be  careful  about  anything  said  or  done  in  such  matters,

 श्री  सुरेन्द्र  में  सतारूढ़  दल  द्वारा  पुलिस  को  बबेरताओं  से  जनता  का  ध्यान  हटा ने  का  प्रयत्न

 करने  पर  खेद  व्यक्त  करते  हुए  दो  प्रश्न  पूछता हूं

 क्या  पुलिस  वालें  बिना  किसान  जिम्मेदार
 वरिष्ठ  अधिकारी

 से
 निर्देश  लिए  बिना  लोगों पर

 पिल पड़  थे  ?

 क्या  सरकार  ने  पुलिस  को  भीड़-नियंत्रण  हिदायतें  दो  हुई  हं  और  यदि  तो  कया

 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मुझे  सदस्य  महोदय  की  बात  से  निराशा  हुई  है  क्यों  कि  न्यायिक  जांच  संबंधी

 वक्तव्य  हमने  में  दिया  था  ।

 उनके  पहले  प्रश्न  के  उत्तर  में  में  पहले  हो  बता  चुका  हूं  कि
 जहां  तक  मुझे  पता

 है
 काफी  समय  तक

 द
 स्वयं  डी०आई०  Fro,  अनेक  एस० पी  eo  ||  र  डा०  एस०पी०  वहां  उपस्थित  रहे  |
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 fs नाल श्दायतों  के  बारे  में  पता  नहीं  सदस्यਂ  का  मन्तव्य  क्या  है
 ।  एसे  अवसरों  पर

 पुलिस
 को  कम  से  कम

 शाक्ति  का  प्रयोग  करने  की  हिदायत है  परन्तु  कुछ  अपवादों  को  छोड़कर  पुलिस  वही  कार्यवाही  करती  जो

 शान्ति  बनाए  रखनें के  लिए  उसे  करने के  लिए कहा  जाता  है  ।  अधिक  अच्छा  होता  यदि विपक्षी

 सदस्य  उन  पुलिस  तमंचा  रियों  के  प्र  ति  भी  सहानभ ति  दिखाते  fee  जनता  : 11  जल्द  सहना  पड़ा  है  |

 Smt.  Mukul  Banerji:  On  a  point  of  personal  explanation.  I  may  reitcrate  that  it
 is  shameful  that  the  police  beat  and  perpetrate  atrocitics  on  women  (Interruptions)

 श्री  दिनेश चन्द्र  गोस्वामी
 :  एसी

 अवस्था  में  देखा  गया हैं
 कि  पुलिस  पक्ष  की  प  रवी  सरकार

 हरा
 की  जाता  है  परन्तु  जनता के  पक्ष  की  क रवी  के  लिए  कोई  नहीं  तो  क्या  र  इस  व्यवस्था  करेगी  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त
 :  में  इ

 प  समय  टलत  कुछ नहीं  कह  परन्तु  मेरे  विचार
 से  कुछ  लीग

 इ
 ओर  ध्यान  दे  रहे

 ञ

 श्री
 श्याम नन्दन  मिश्र

 :  इत  सभ
 में  समय

 समय  पर  दिल्लो  पुलिस  के  खिलाफ
 अनेक  प्रकार  की

 ने  की  सीमा  रिदा  को शिकायतें  को  गई  हूं  और  पुलिस  आयोग  ने
 पुलिस

 प्रशासन  में  आमल  सुधर  करने

 1  सरकर  का  इस  संबंध  में  क्या  कांय  करने क का  विचार है
 ?

 इस  समय  कितनों  महिलाएं  अरर  बच्चे  जलों  में  और  उनमें  से  कितने  घायल  हू  ?

 न्य  अधिकारियों
 तीन  पुलिस

 अधिका  रियों
 को

 वहां
 से  हटाने  के  बारे

 में
 बताया

 गया
 है

 परन्तु  क्या
 क

 को  भी  जिनके  विरुद्ध  गंभं/र  अरोप  वहां  से  हटाया  जाएगा  ?

 ५, है  कृष्ण  चन्द्र  पन्त
 पम  यह  स्पष्ट  बता  देना  चाहता  हुं  थि

 a  इसलिए  नही ंi  बदला  गया  कि

 उनके  विरुद्ध  कोई
 रोप

 थ ेपरन्तु  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  एसा  विया  गया  है  |  इसमें  कोई

 दबाव  या  पूर्वाग्रह  हीं  हैऔर  नह  यह  अभिसमय  कहा  जा  सकता है  |

 or att  waded  सिश  यदि  निरपराध  व्यक्तियों  को  बदला  गया  तो  हें में  कुछ  नहीं  कहना  है ं.

 )

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त
 :

 तबादले  से  कोई  डिक  कस  संभव  है  ।  म  यह  स्पष्ट  कर  दना

 चाहता  हु  |  दम  पहले  उन्हें  अपराधी  या  faster  से  a  हे  सकते ह  ।

 Shri  Krishna  Chandra  Pandey :  Ona  point  of  order  Sir,  he  is  constantly  interrup-
 ting  the  hon.  Minister.

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पत्त  :
 पुलिस

 ain ay  सिफारिशों और  उन  पर  कं  गई  कं  चर्चा  सभा

 में  पहले  भी  हो  चुको  है  ।  बोला  अपयोग  1966  में  बना  था  और  उसने  अपना  प्रतिवेदन  शायद

 1968
 में  पेठा

 किया  |  सिफारिश के  अनुसार  पुलिस
 संख्या

 ई
 ई  गई  ।  भर्ती  ओर  पदोन्नति

 कें  नियमों  का  पुनरीक्षण  जा  रहा है  ।  भर्ती  का  क्षेत्र  बेढ़ा  दिया  है  और  अब  एक  वरिष्ठ

 मनोवैज्ञानिक  रखा  गया  हैं  ।  पुलिस  प्रशिक्षण विदय/लय  खोला  गया  है  और  संस्थागत  तथा  व्यावहारिक

 प्रशिक्षण  वहां  दिया  रहा है  ।

 दोर्वावाघ  उपाय  के  तौर  पर  सरकर  ने  पुलिस  संबंधी  एक  समिति  ams  जिसके सभापति

 प्रो०  एम०  एस०  गोर ेहँ  और  जो  पुलिस  इसमें  वर्त मान  स्व/मियों  और  सुधार  के  लिए  उपायों

 के  बारे  में  सुझाव  देगी  ।  यह  स्मिति  देश  की  साम  जीव-आधिक  पद्धति  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  और  इत  पर
 विजन

 तथा  प्रोमो  समाज  आचार  सिद्धान्तों  के
 प्रभाव को  द fern  $  रखकर

 पुलिस
 के  प्रशिक्षण  के  प्रदान  की  जांच  करेगी  और  इससे  सरकार  और  उसके

 अधिकारियों  को  कार्य  प्रणाली  में  सहायता  मिलेगी  ।

 इसके  अतिरिक्त  दिल्ल  पुलिस  को  गाड़ियों
 an

 उपकरणों की  मात्र में  भें  वृद्धि  कर  दी  गयी

 घणा eile  च है  ।  पुलिस  कन्ट्रोल  रुप  स्थापित  किया  जा  चुका  है  और  अपरा  को  a  सुदृढ़  किया जा  चुका
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 है  ।  में  कुछ  ही  उपायों  का  ज़िक्र
 कर  रहा  हूँ  ।  आयोग  के  परामर्श  के

 अनुसार  दिल्ली  पुलिस  के  लोगों

 के  कल्याण  हेतु  अनेक  कदम  उठाय
 गये  है  ।  पुलिस  के  कमंचा  रियों  के  कुल  विशेष वेतन

 तथा  भत्तों  में  वृद्धि  को
 है

 ।  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  यो  अना  में  शामिल  कर
 लिया

 गया
 है  ।  पुलिस  स्टेशनों  में  कन् टीन  तथा  मनोरंजन  वक्षों  की  ०

 व्यवस्था
 भी  को  गयी  है  और  खेल  के  मदान

 तथा  परिवार  कल्याण  केन्द्रों  व्यवस्था  भी  की  जाती
 है

 ।  में  लम्बी  सुची  दे  सकता हूँ
 ।

 मुझ  से  एक  विशेष  प्रश्न  पुछा  गया और  में
 उत्तर

 दे  रहा  हूँ  ।

 att  श्याम नन्दन  मिश्र  :  में  उस  समय  जरूरी  हुई  महिलाओं  और  बच्चों  जी  जेल  में  की  संख्या

 जानना  चाहता  था

 श्री  कृष्णचन्द्र  पन्त  :  इसके  लिय  मुझे  अग्र/म  सूचना  को  आवश्यकता  है  ।

 Shri  K.N.  Tiwary:  15  it  afact  that  the  police  ran  away  from  the  spot  when
 attacked  bythe  mob  ?  Secondly,  how  many  persons  in  the  police  force  suffered i

 injuries, how many  are  admitted  in  the  hospital  and  how  many  publicmen  suffered injuries ?

 Shri  K.  Pant:  I  have  stated  earlier  that  87  publicmen  and  280  policem  en  in-
 cluding  Deputy  D.1.G.  and:  §.P.s  म  ग  injuries.

 श्री  समर
 गुह  :

 शाहदरा  को  निन्दनीय  घटना  तथा
 पुलिस

 की  कार्यवाह  से  दिल्ली  के  लोग  स्तब्ध
 तथा  लज्जित हुए  हैं  |  यह  बात  खेदजनक

 है  कि  इस  मामल
 में

 सत्तारूढ  दल  का  रवैया  नग्न है  और

 सारे  मामले  में  तकनी को  बातें
 लायी  जा  रहें  हं  ।  सारा  मामला  विपरीत  है

 ।
 शाहदरा  के  ear

 लोग  हमारी  और
 देख  रहे  हें  कि  हम  इस  समस्या  का  समाघान  कसे  करत ेहैं  ।  वे  कुछ  दिन  पहले  की

 घटनाओं से  दुखी  हैँ  ।

 में  मंत्रो
 महोदय

 से  जानना  चाहता हूं  के  पुलिसਂ  मचा  रियों
 और

 पब्लिक
 के  लोगों  को  किस  प्रकार

 की  चोटें  आय  है  |  उनमें से  कितने  अब  तक  अस्पताल में  है  बात मैं  यहं  जानना  चाहता  हुँ
 कि  कया

 हे  देखने  के  लिये  किलो
 वरिष्ठ  अधिकारी

 की  प्रतिनियुक्ति  की  जायेगी  कि  अभियुक्तों  के
 कत  किसी  भा  व्यक्ति  को  जेल  में  न  रखा  ताकि  जैसे  कि  मेरे  मित्र  श्री

 इन्द्रजीत  गुप्त  ने

 कि  लोगों  के  साक्ष  लिये  जा  सकते है
 और  जांच  की  जा  सकत ेहै

 ।  बात  मेँ  ह  जानना  चाहता

 हैँ

 x
 कि  केन्द्रीय  मंत्रों  ने  शाहदरा  का  दौरा  करने  में  कयों  देर  को  और  विशेषकर  जनब  यह  घटना  दिल्‍लो  प्रशासन

 की  नाक  के  नीचे  घटी  है  ।

 श्री  कृष्णचन्द्र  पन्त  :  287 व्यक्तियो ंके  वास्तविक  जख्म  को  जानकारी  रखने  की  मूझ  से
 आशा

 नहीं  रखनी  चाहिये  ।  इनकी  संख्या  बहुत है  ।  यदि  यहँ  सुचना  बहुत  ज़रुरी  तो  इसके  लिये  मुझे
 अग्रिम  सूचना  चाहिय े|

 श्री  समर  गुह  में  केवल  इतना  जानना  चाहता  हूं  कि  पुलिस ने  किस  प्रकार  के  अत्याचार  किये  |

 में  at व्यक्ति  का  ब्यौरा  नहीं  चाहता  ।

 श्री  कृष्णचन्द्र  पत  जाच  में  यह  सब  बातें  आजायेंगी  ।  दूसरे  प्रश्न  का  उत्तर  इन्होंने  स्वयं  दे  दिये
 >
 ट  ।  श्री  भगत

 और
 श्री  इन्द्रजीत  गप्त चच्य  के  प्रश्नों  के  उत्तर  में  मैंने  बताया  था  कि  निर्दोष  व्यक्तियों  को

 रिहा  किया  जायेगा  ।

 श्री  समर  गह  रिहाई  के  मामले  की
 देखरेख

 के  लिये  क्या  किसी  वरिष्ठ  अधिकारी  की  प्रतिनियुक्ति
 की  जायेंगी  ताकि  जांच  के  सामने  होन ेसे  कोई  वंचित  न  रहे  ?

 श्री  कृष्णचन्द्र  पन्त
 :

 मैं  नहीं  जानता  कि  अधिकारी
 पै

 से  इनका  क्या  तात्पर्य  हैं  ।  जसा

 कि  मैने  उपराज्यपाल इस  मामले  को  देख  रहे  हे  ।  मे ंतीसरा  भूल  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  तीसरा  wea  कोई  नहीं  था  ।
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 केन्द्रीय  मंत्री  ने  उधर  का  दौरा  करने  मे  क्यों  देर  की  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  हां  ।

 श्री  कृष्णचन्द्र  पन्त  :  इन्होंने  इतने  संक्षिप्त  रूप  से  कि  में  भूल  गया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  स्वयं  आय  है  |

 श्री  कृष्णचन्द्र  पन्त  :  क्या  लाभदायक  होगा  अथवा  इस  पर  इस  सजदा  में  विचार  किया

 निश्चय ही  इम  स्थिति  के  सम्पर्क  में  थे  ।  हमने  वह  सब  किया  जो  भी  ज़रूरी था  ।  यदि  हम  समझते

 कि  दौरा  सहायक  सिद्ध  तो  हम  अवध्य  हो  उस  स्थान  का  दौरा  करते  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पर्याप्त  समय  लिया  जा  चुका  है  ।  मेंने  सभो  दलों  के  सदस्यों  के  अनुपूरक  प्रश्न

 पूछने  को  अनुमति  दे  दो  है  ।  मेंने  इस  gee  के  लिये  14  घंटे  का  समय  दिया  जो  कि  एक  रिकार्ड

 है  ।  मेरे  विचार  में  मैँने  गातो  को  है  ।  मुझे  ध्यानाकर्षण  सुचना  को  स्वीकार  करना  चाहिये  था

 )

 कुछ  माननीय  सदस्य  खड़े  हुए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुसे  खेद  है  ।  में  आप  सब  को  Ha  अनुमति  दे  सकता  हूँ  ।  ६म  पटले  ही  इसके

 far  if  घंटा  ले  चुके  मुझे  इस  ओर  से  उस  ओर  भी  ध्यान  देना  उस  ओर

 आधे  से  भी  अधिक  ,  ।  मे  समय  के  अनुसार  चलता हूँ  ।  ट्र  बात  के  लिये  रखे

 गये  समय  के  अनसार  ही  मं  चलता  हूँ  .  .  .

 Shri  S.M.Banerjee:  There  willbe  noharm  if  Iamalso  allo  -dtoask  a  ques-
 tions

 Shri  Ishaque  Sambhali:  All  those  who  visited  the  spot  should  be  allowed  to
 ask  the  question.

 Mr.  Speaker:  Ycs.

 Shri  S.M.  Banerjee
 |  I  wassurprised  to  hear  the  reply.  You  will  recollect  that

 when  you  were  in  the  Punjab  Assembly,  there  was  firing  in  the  sweepers  colony.  We  raised
 the  question  here  to  which  Panditji  said  thathe  felt  very  much  ashamed  over  what
 had  happened.  Things  are  quite  different  now  where  efforts  are  being  made  to  pro-
 tect  the  policemen.  Mothers,  sisters,  wives  and  innocent  children  of  Central  Government

 employees  while  they  were  on  duty  were  beaten  after  dragging  them  ont  from  the  houses...

 Mr.  Speaker:  You  ask  the  question.

 Shri  S.M.  Banerjee:  Are  you  going  to  impose  all  the  restrictions  me.  Kindly
 listen  a  bit.

 Mr.  Speaker:  Now  the  issue  is  almost  at  the  end.

 Shri  S.M.  Banerjee:  I  was  sayingthat  neither  Pantjinor  Mirdhaji  visited  the

 place  where  atrocities  were  committed,  There  are  only  policemen  tospread  the  panic
 among  the  people.  I  would  like  you  to  visit  the  place  and  see  the  things.

 The  judicial  inquiry  is  no  doubt  being  conducted  but  lathi-charges  are  alse  going
 onand  G.R.P.  has  also  beenstationed  there  outside  the  city.  They  visit  the  city  with
 the  sole  motive  of  charging  lathi  and  make  purchases.  I  request  you  to  visit  the  place
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 porsoaally  to  find  out  and  satisfy  yourself  about  the  atrocities  committed  by  the  police,
 You  should  try  to  meet  prople  wh*ther  in  hospitals  or  houses  to  find  out  as  to  who  are
 the  real  cciminals.  Wait  acton  widlb?  taken  about  the  police  atrocities  after  the  judi-
 cial  inquiry.  You  want  that  Judicial  inquiry  and  atrocities  should  go  side  by  side.
 You  should  go  there  tokeep  up  the  morale  of  the  people.

 Shri  K.C.  Pant:  We  have  sympathies  for  allthose  who  suffered  injuries,  whether
 they  are  policemen  or  publicmen.  It  isnot  that  we  have  nosympathies  for  the  injured
 persons.

 You  have  taken  up  the  old  issue  of  firing  on  harijan  colony.  I  also  witnessed  the  pro-
 ceedings  of  this  House  that  day.  As  far  as  I  remember,  inquiry  was  ordered  on  raising
 the  issue  by  you  pcople...

 Shri  S.M.  Banerjee:  As  far  as  I  recollect,  we  came  to  the  House  with  black
 badges  and  intention  of  staging  walk  out  but  we  had  tohonour  their  humanitarian
 approach  and  sat  down.

 not  a  way  to  protect  the  police....

 Shri  K.C.  Pant:  We  have  already  ordered  inquiry  in  this  case.  Judicial  inquiry  is

 Shri  Dinen  Bhattacharyya:  Certainly

 Shri  K.  Pant:  If  judicial  inquiry  is  a  way  to  protect  the  police,  then  why  do  you
 demani  itso  frequtntly.  Which  inquiry  other  than  judicial  can  satisfy  you.

 Shri  Dinen  Bhattacharyya:  You  fix  the  time  limit.

 Shri  Pant:  have  already  stated  that  I  paid  no  visit  to  that  place  but  refe-
 rence  was  mide  tosom?  Central  Governm?nt  empaloyzes  and  sympathies  were  expressed
 for  them.  C.R.P.  pzople  are  also  C2ntral  Government  employees.  Mr.  Banerjee  sometime
 also  talked  of  sympathies  towards  them.  Itis  a  matter  of  pleasure  thathe  talks  of  their
 p2y  revision.  After  allthey  have  2150  duty  to  perform.  They  shold  95  punished  for
 their  mistakes  but  it  is  not  proper  to  condemn  them  like  this,

 Shri  S.  M.  Banerjee:  I  amnot  condemning  them,  They  should  be  kept  at  some
 distance  from  the  populated  areas.

 को  माधुर्य  हकदार  :  इस  सदन  के  कुछ  सदस्यों  ने  शिकायत  की  है  कि  उन्होंने  वर्हा  के  लोगों  से

 सुना  हैं  कि  पुलिस  ने  उनके  घड़ियां  आदि  आदि  छिनी  क्या  उस  स्थान  पर  ड्यूटी  पर  तैनात

 gers  वालों  के  चारों  को  तलाशी  लोग  है  और  क्या  उन  तलाशो  के  दौरान  ये  चोज़े  मिली  हैं  और  यदि

 तो  कया  ऐसो  तलाशो  लेने  के  लिपे  वोटर  आदेश  जारी  किये  जायेंगे  ?

 श्रो करण वत्द  पत्त  :  जहां  तक  मुसे  मालूम  किसी  भी  पुलिस  वाले  के  विरुद्ध  इस  प्रकार  की  कोई

 विशेष  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  आखिर  इस  प्रकार  को  तलाशी  अथवा  जांच  किस  आधार  पर  की

 जा  सकती  है  ?
 मे  इस  प्रशन  के  उद्देश्य  को  नहीं  समझा  सका  ।  आप  हूर  पुलिस  वाले  के  घर  को  तलाशी

 नहीं  नें  सकते  ।  यह  बहुत  कठिन  है  ।.

 क्यों श्री  सी०  टी०  दंडप(णी  :  इस  के  शिकार  निर्दोष  लोग  ही  हुए  हैं  ।  पुलिस  फार्षारिंग  सें  तीन  व्यक्  सा

 की  मृत्यु हुई  ।  सरकार को  ही  इसके  लिये  जिम्मेवार  setae जा  है
 ।

 जानना  चाहता  हूँ
 कि  कया  सरकार  मुल्कों  के  परिवारों  को  पर्याप्त  मुआवजा  देगी

 ?

 थ्री  gar  पस्त  :  चाहे  दिल्लो  हो  या  निर्दोष  लोग  ही  पुलिस  फा र्था रिंग  में  मारे  जाते

 यहं  बात  सच  लेकिन  इस  मामले  कोई  भी  पुलिस  फार्पारंग  नहीं  हुई  ।

 पथरी  ato  ato  dart  :  मंत्रो  महोदय  ने  जिक्र  किया  है  कि  तमिलनाडु  में  पुलिस  फार्पारिग  हुई  थी  ।

 लेकिन  हमने  is  मुत  व्यक्तियों  को  परिवारों के  मुआवजा  दिवा  है
 ।  क्या  सरकार  इसी  सिद्धान्त  का

 पालन  करेगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  काल्पनिक  प्रत  न  पूछे  |
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 श्री  कृष्णचन्द्र  हलदर  :  में  उस  स्थान  पर  गया  था  मैं  दो  प्रश्न  पूछना  चाहता हूँ  ।  पहला यह  कि

 बैया  श्रीमती  शीलादेवी  को  सी  ०आर०पी०  ने  उस  समय  पीटा  जब  वह  अपने  पतियों  बचा  रही  थी  ।

 सुना  गया
 है  कि

 सी  ०आर०पी  ०  के  लोग  दरवाज़  और  खिड़किया  तोड़  कर  उसके  कमरे  में  दाखिल  हुए
 और  उसके  हार  और  afer  छीन  कर  ले  गये  ।  श्रीमती  शीला  देवी  का  सिर  बहुत  जरूरी  हुआ  और

 उसे  दयानंद  अस्पताल  में  दाखिल  करना  पड़ा  ।  और  क्या  यह  भी  सच  है  कि  सी  ०आर०पी०  द्वारा

 बुरी  तरह  से  पीटे  जाने  के  परिणामस्वरूप  उसकी  बोलने  की  शीत  भी  समाप्त  हो  गयी  है  ?

 दूसरा  प्रश्न  जो  में  पुछना  चाहत  हँ  यह  है  कि  काजू  की  एक  चीनी  की  छः  छः

 पांच  ट्रांजिस्टर  और  दो  रेडियो  सेट  श्री  बॉक्सर सिह  ए०एस०आई०  के  घर  से  बरामद
 हुए  थे

 और  क्या

 थ्फ्  सब  तस्करी  की  वस्तुएं  थीं  ?

 श्री  कृष्णचन्द्र  पस्त  :  पहले  प्रश्न  के  बारे  में  में  अपने  आपको  कठिनाई  में  पाता  हुँ  ।  यदि  मैँ  अपनी

 सुचना  के  अनुसार  उत्तर दू  तो  वह  वास्तविक  होगा  लेकिन  वह  मेरे  माननीय  मित्र  की  इच्छा  के

 सार  नहीं  होगा  ।  न्यायिक  जांच  की  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैँ  आपका  परामर्श  चाहता  हूँ  कि  क्या

 मैं
 इन  प्रश्नों  का  उत्तर दूं  ?  ये  मुझ  से  सी

 ०आर०पी०
 के  बारे में  पूछ  रह ेहैँ  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  वास्तविक  सुचना  दे  सकते  हूं  ।

 श्री  कृष्णचन्द्र  पंत  ६,००५ मन  कल  पुछताछ  की  ।  मेरी  सुचना  के  अनुसार  सी  ०आर०पी  ०  के  लोगों  ने  उस

 महिला  को  नहीं  पीटा  ।  सी  ०आर०पी ०  के  लोग  उसके  घर  में  नहीं  गये  ।  मेरे  पास  यह  सुचना  है  न् ज्हों

 तक  उस  घर  से  बस्तुएं  बरामद  होने  प्रश्न  है  पहले  भी  इसकी  चर्चा  हुई  मुझे  इसकी  कोई

 कारी  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अधिसूचना  प्रश्न  का  समय  अब  समाप्त  हो  गया  है  ।

 अल्पकालिक  an श्री  ज्योति मंथ  ag  :  क्या  ary
 सर  स

 चर्चा  की  अनुमति  दे  रहे  मैंने  आपको  प्रधान  मंत्री

 द्वारा  लिखा  गया  पत्र  दिखाया  है  द  ह  इस  पर  चर्चा  करने  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 में  एसा  करने  के  लिय  बाध्य  नहीं  हूँ  ।

 थ्रो  ज्योतिमंय  बसु  :  व  बात  नहीं  कहूँ  रहा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  अल्प  सुचना  प्रबल  एक  प्रकार  सें  अप्रूव  है  ।  में  अधिसूचना  प्रश्न
 era

 के  लिये  10  fare से  अघिक के  समय  की  अनुमति  नहीं  देता  ।  हमने  13  घंट ेसे  af  Ta  समय  ले  लिया

 है  |  ज्यादा  अच्छा  यदि  मैँ  अल्पकालिक  चर्चा  की  अनुमति  देता  ।  eat  जो  समय  लिया  है

 उससे  भी  अधिक  ।  इतने  समय  में  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  भी  चर्चा  हो  सकती  थी  ।.  मुझे  कटना

 चाहिये  कि  म  मंत्री  महोदय  के  संयम  की  सराहना  करता हूँ
 ।

 श्री  ज्योतिमंय  अभी  बहुत  कुछ  कहने  को  हैं  ०  ०

 महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  होगा  |  हर  समय  आप  उठते  हैं

 और  बोलना  शुरू  करते  हैँ  |

 श्री  ज्योतिमंध  बसु  :  *

 अध्यक्ष  महोदय  : मेंने  सुना  है  कि  शहीद  ज्योति  के  पास  जिन  लोगों  की  ड्यूटी  होती  है  वे  24  घंटे

 में  से  केवल  2  घंटे ही  अटेंशन  की  स्थिति में  रहते  हें  ।  लेकिन  हमे  यहां  न  केवल  की  स्थिति में

 रहते  हैं  टेंशन  की  स्थिति  में  भी  रहते  हैं  ।  आपको  हमारे  प्रति  कोई  हमदर्दी  नहीं

 है  न  अध्यक्ष  के  प्रति  और  न  किसी  अन्य के
 प्रति  ।

 *कायंवाही-व्त्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  1

 *Not  recorded.
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 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के
 दौरान  उड़ीसा  में  स्थापित  परियोजनाएं

 . *321.  श्री  गिरोधर  गोभांगों  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  उड़ीसा  में  आरम्भ  काय  गई
 नाएं  पुरी  नहीं  हुई  है  और  उनके  पूरे  होने  की  सम्भावना  भी  नहीं  है

 यदि  हां  Ti  उन  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  जो
 पुरी  नहीं  हुई  और

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजन  में  कौन  सी  नई  परियोजनाएं  आरम्भ  की  जायेंगी  ;  और

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  विकास  के  सम्बन्ध  उड़ीसा  के  साथ  न्याय  नहीं
 किया  गया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 मोहन  धारिया  और  चौथी  योजन  की

 जो  अभी  तक
 पुरी  नहीं  हो  सकी  है  और  जिनके  योजनावधि  में  पुरा  होने  की

 सम्भावना  नहीं  के  सम्बन्ध  में  सुचना  राज्य  सरकार के  पास  उपलब्ध है  |  उनसे  यह
 सुचना

 भेजने  का  अनुरोध  किया  गया
 राज्य  सरकार  से  जब  यह  सुचना  प्राप्त  हो  जायेगी

 तब
 उसे

 सभा-पटल पर  प्रस्तुत  कर  दिया  जायेगा  ।  जहां  तक
 पांचवीं

 पंचवर्षीय  योजना  सम्बन्ध
 योजना  उचित  प्राधिकारियों  के  cea  से  पांचवीं  योजना  के  pat

 जिनके  योजना  ay  facia  व्यवस्था  के  लिए  सुलभ  होने  की  सम्भावना  तथा

 aq  सम्बन्धित  मामलों  अभी  fara  लिया  जाना  gi  यहं  बताना  अभी  कठिन  है
 कि  पांचवीं  पंचवर्षीय  यानी  .  में  कौन  सी  परियोजनाएं  प्रारम्भ  की  जायेंगी  ।

 _
 उड़ीसा  राज्य  की  चौथी  योजना  के  लिए  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  की  आवंटन

 करते  हुए  उड़ीसा  की  विशेष  समस्याओं  और  अपेक्षाकृत  आधिक  पिछड़ेपन  पर  विचार

 किया  गया  QT |  wa  यह  नहीं  कहां  रजा  सकता  कि  चौथी  पंचवर्षीय  योजना |  में
 उड़ीसा  के  साथ  न्यायोचित  व्यवहार  नहीं  किया  गया

 रेडियम  किरणों  हारा  औषध  उत्पादों  को  कॉटार  रहित  करने  के  लिए  संयंत्र  की  स्थापना

 *323.  af
 पुरुषोत्तम

 काकोडकर
 :

 बया  परमाणु  उर्जा  मंत्री  रेडियम  किरणों  द्वारा
 औषध  उत्पादों  को  कीटाणु  रहित  करने  के  लिये  संयंत्र  के

 बारे
 में  2  1972  के

 अतारांकित  प्रदान  संख्या  559 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  उक्त
 ?

 संयंत्र  की  स्थापना गया  राष्ट  विकास  की  सहायता  से  की  गई  थी

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  गह  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा

 हाँ  ।  डाक्टरी  कामकाज  में  आने  वाले  उत्पादों  का का अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  :

 निजर्मीकरण
 किरण  की  सहायता  से  करने  के  उद्देश्य  से  एक  निदर्शन  संयुक्त  राष्ट्र

 विकास  कार्यक्रम  सहायता  से  ट्राम्बे  में  स्थापित  किया  जा  रहा
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 Written  Answers  Bhadra  1,  1894  (Saka)

 आसाम  a  बिदेशी  नागरिकों  का  प्रवेश

 *
 525.  att  निहार  भास्कर  :  गह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  sea  जारी  किय  जिनमें  यह  कहा  गया  है  कि

 आसाम  में  किसी  विदेशी  नागरिक  की  उपस्थिति  अथवा  उसके  आगमन  की  पुलिस  को

 देनी  होगी ;

 यदि  कहां  तय  जारी  किय  गय  आदेश  की  मुख्य  बातें  कथा  हे  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितने  व्यक्तियों  का  पंजीकरण  किया  गया  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त )  जी  श्री मन  ag  आदेश  केवलਂ
 असर  राज्य  पर  ही  लाग  नहीं  होता  बल्कि  सारे  देश  पर  लाग  होता

 आदेश  seas  गृह  स्वामी  अथवा  अन्य  व्यक्ति  से  यह  अपक्षा  करता  है  कि  वह

 अपने  घर  अथवा  अपने  नियन्त्रणाधिकार  अथवा  नियंत्रणाधीन  किसी  स्थान  में  किसी  विदेशी  के

 आगमन  अथवा  उपस्थिति  की  सुचना  यदि  उसे  यह  जानकारी  हो  जाए  अथवा  एसा  विश्वास  करने

 का  कारण  हो  कि  वह  एक  बिदेशी  है  निकटतम  थाने  को  देगा

 असम  सरकार  से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  सदन  के  पटल  पर  ta

 जायगी  ।

 औद्योगिक  य  सीटों  की  स्थापना  के  लिय  स्थान  का  सुझाव  देन  के  लिय  आयोग

 *
 526.  कुमारी  कमला  :  क्या  औद्योगिक  विकासमंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या
 सरकार  नए  औद्योगिक  यूनिट  स्थापित  करने  के  लिए  टाटा  बिड़ला

 बन्धुओं  और  साह  जेन  को  लाईसेंस  देती  है  तथा  औद्योगिक  यूनिट  स्थापित  करने  के  लिए  स्थान

 का  निर्धारण  लाईसेंस  प्राप्त  कर्त्ताओं  द्वारा  किया  जाता  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार
 एसे

 मामलों  में  नए  औद्योगिक  यूनिटों की  स्थापना के
 स्थान  का  सुझाव  देने  के  लिए  एक  आयोग  स्थापित  करने  का  और

 यदि  इसके  क्या  कारण  ह
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी  ०
 :  से  :

 उद्योग  तथा  अधिनियम  के  अधीन  लाईसेंसीकृत  औद्योगिक  एककों

 के  स्थान  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  लाईसेंस
 निर्मितियों  के  समान

 है  ।  औद्योगिक  लाईसेंस  प्राप्त  करने  हेतु  दिये
 गये

 अपने  आवेदन  पत्तों  से  आवेदनों

 दुबारा  औद्योगिक  उपक्रमों  के  प्रस्तावित  स्थान  का  उल्लेख  देना  अपेक्षित  होता  है  ।
 जब

 तक  कि  सरकार
 स्थान

 में  परिवर्तन
 करना

 आवश्यक  न  आशय पत्र  अथवा  लाइसेन्स

 जारी  करते  आवेदन  पत्र  में  दिये
 गये  औद्योगिक  उपक्रम  के  स्थान  की  ही  अनुमति

 दे  दी  जाती  एक  विशिष्ट  स्थान  बताते  हुए  लाईसेंस
 जारी  होने  के  उपरान्त  कोई

 परिवर्तन  केवल  सरकार  अनुमोदन  करने  पर
 ही

 किया  सकता  है  ।  स्थान

 परिवर्तन  के  इस  प्रकार  के  आवेदन  पत्रों  पर  विचार  करते  समय  राज्य  सरकार  की  राय  भी

 दृष्टि  में  रखी  जाती  है  ।
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 23  1972  लिखित  उत्तर
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 वृहत्तर  औद्योगिक  गृहों  को  जिसमें  माननीय  सदस्य  दवारा  उल्लेख  किये  गये  औद्योगिक

 गृह  भी
 है

 लाईसेंस  प्रदान  करने  की  बात  समूची  औद्योगिक  लाइसेंसिंग  नीति
 के  अंतर्गत  a

 साबित
 हताहत

 इन
 औद्योगिक  गृहों

 से  सर्वप्रथम  आशा
 की  जाती  है  कि  वें

 कोर  क्षेत्र
 तथा  भारी

 निवेश  के  क्षेत्र  में  काय॑  करेंग और  अन्य  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  अवसर  छोटे
 _  उद्यमियों

 के

 लिये  छोड़  देंगे  ।  औद्योगिक  उपक्रमों  के  स्थान  निर्धारण  की  सामान्य  नीति  बड़े  और  यो  गीत

 गृहों  के  सम्बन्ध  में  भी
 '

 समूचित  अतेएव  अभी  इस  कार्य  के  लिये  आयोग  स्थापित  करने की
 कोई  आवश्यकता  प्रतीत  नहीं  होती  ॥

 प्रेस  तथा  पुस्तक  पंजीकरण  1867  के  Tea  aries  विवरण  प्रस्तुत  न  करने  पर

 समाचार-पत्रों  के  प्रकाशकों  को  दण्ड

 *
 329.  श्री  टी ०  एस०  लक्ष्मणन :  क्या

 सुचना
 और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा
 करेंगे  कि  उन  63  समाचार-पत्तों  के  प्रकाशकों  को  क्या  दण्ड  गया  है  जिनके  विरुद्ध  प्रेस

 तथा  पुस्तक  पंजीकरण  1867  की  धारा
 19

 के  अनुसार  वार्षिक  विवरण

 प्रस्तुत  न  करने  के  लिए  रजिस्ट्रर  ने  मुकदमें  दायर  किये  थे  तथा  fant  इस  बीच  निपटारा  हो
 चका  है  जसा कि  मंत्रालय के  1971-72  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  के  पष्ठ  100  पर  उल्लेख  किया

 Tat है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  राज्य  मंत्री  आइ०  के०  46  मामलो  में

 प्रकाशकों  पर  जमीना  किया  गया  जो  10  रुपए  से  लेकर  50  रुपए  तक  अलग-अलग  था  ।

 तीन  प्रकाशकों  को  केवल  चेतावनी  दी  गई  ।  ष  14  मामले  अदालत  के  द्वारा

 दफतर  किय  गय  क्योंकि  संबंधित  व्यक्तियों  का  पता  नहीं  लग  सका  ॥

 खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  को  केन्द्रीय  सहायता

 330.  श्री  सी०दुजनादनन  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्नी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  को  इसकी  स्थापना  से  अब  तंक  केन्द्र  दवारा  कुल  कितनी

 वित्तीय  सहायता  दी  गई  2;

 क्या  सरकार  ने  इसकी  कार्यप्रणाली  का  पुनरवलोकन  किया  है  ;  और

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  परिणाम

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी ०  सुब्रह्मण्यम :  (  खादी  तथा

 वित्तीय ग्रामोद्योग  बम्बई  की  स्थापना  के  समय  से  सरकार  दवारा  गई  कुल
 सहायता  की  राशि  इस  प्रकार

 करोड़ों
 TS

 खादी  ग्रामोद्योग  यो  ग
 क  नान

 1.  अनुदान  149.  39  44  65  94.04

 2.  ऋण  e  शक  67.1€  30  68  97.84
 wn  ae

 योग
 216.55

 75  33  291.88
 oe oe,  le  —_—_—

 और  :  पिछली  बार  अशोक  मेहता  समिति  are  आयोग  के  कार्यकरण  की  प  परीक्षा

 को  गयी  थी  ।  समिति  दवारा  की  हुई  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।
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 आकाशवाणी
 के  स्पाट  लाइट

 तथा
 *ढकਂ

 कार्यक्रमों
 के  अन्तगंत  अधिकतम  मानदेय  प्राप्त

 करने  वाले
 पहले

 तीस  व्यक्तियों  के  नाम

 *331.  श्री  ईश्वर  चौधरी :  क्या
 सुचना

 और  प्रसारण  मंत्री
 यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें
 rom |  के  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  area  के  अंग्रेजी  के  स्पाट  लाइट  तथा  ‘na’  कार्य  क्रमों  में

 भाग  लेने  पर  मानदेय  की  अधिकतम  राशि
 प्राप्त

 ata  वाले  पहले  तीस  व्यक्तियों  के  नाम

 क्या  उनका  व्यवसाय  क्या  है  और  उनमें  से  प्रत्येक  को  कितनी-कितनी  धनराशि दी  गई  ?

 सूचना
 और

 प्रसारण  मन्त्रालय
 मं  राज्य  मन्त्री  (aft  WT_o  Fo  दो  विवरण

 सदन  की  मेज  पर
 रख  दिये

 गये  हूं  जिनमें
 उन

 प्रथम  30  जिनको  अ  काश वाणी

 (1)  स्पाट
 लाइट

 कार्यक्रम  तथा  (2)  पाक्स  में  भाग
 लेने

 के  लिए  1971
 के  दौरान

 अधिकतम  मानदेय  दिया  के  नाम  तथा  व्यवसाय  दिये  गये हें  ।  में  रखे  गये  ।  देखिए
 संख्या  एवं  टी ०  3480/72]

 Difficulties  Experienced  by  Freedom  Fighters

 335-  Shri  M.  S.  Purty  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  some  poor  and  old  villagers  who  are  freedom  fighters,  have  not  been
 able  to  submit  their  applications  due  to  transport  difficulties  and  for  other  reasons  ;  and

 (b)  if  so,  whether  some  arrangements  would  be  made  by  Government  to  honour  such
 forgotten  fréedom  fighters  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  K.  C.  Pant)
 (a)  and  (b)  :  State  Governments  were  advised  to  make  suitable  arrangements  and  to  pro-
 vide  facilities  to  freedom  fighters  to  submit  their  applications  However,  there  may  be
 some  persons  who  may  not  have  been  able  to  apply  for  these  reasons.  There  is  no  time-
 limit  to  send  applications  for  pension  and  such  freedom  fighters  can  still  apply

 नमक  आयुक्त  के  कार्यालय  को  जयपुर  गुजरात  स्थानान्तरित  करना

 *337.  श्री  बे कारिया  :  कया  औद्योगिक  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  सरकार  तथा  गुजरात  के  अनेक  वाणिज्यिक  anal  ने  नमक  आयुक्त
 के  कार्यालय  को  जयपुर से  गुजरात  स्थानान्तरित  करने  की  मांग  की  है ;  और

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  सुब्रह्मण्यम )  :
 नमक

 आयुक्त  कार्यालय  अहमदाबाद  और  कांदला  में  स्थापित  करने  के
 लिए

 fara

 समय  क्रमशः  गुजरात  सरकार  और  कांदला  पोट  ट्रस्ट  से  अनुरोध  प्राप्त  हुए  ह्

 नमक  आयुक्त  को  सौंपे  गए  कार्यों  को  सकता  ढंग  से
 निभाने

 के  लिए  यह

 आवश्यक  समझा  जाता है  कि  नमक  आयुक्त  का  कार्यालय  जयपुर  जेसे  केन्द्रीय  स्थान  में

 ही  बना  रह े।

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना

 *
 338.  श्री

 ato
 बी०  नायक :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  पिछडे  क्षेत्रों  में  उद्योगों

 स्थापना  के  बारे  में  9  1972  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  1485  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थापित  far  गये  उद्योगों  में  अब  तक  कितनी  पंजी

 लगाई  गई  है  आर
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 छल्ला

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  उन्हें  अब  तक  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी० ३
 प्रसंगाधीन  प्रश्न  के  उत्तर  में  उल्लिखित  62  एककों  का  कुल  अचल  पूंजी  निदेश  98,76,910

 रु०  है  ।

 (  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  वित्तीय  सहयता  के  रूप में  अब  तक  प्राप्त  की  गई  पूंजी  की  रही

 का  निर्धारण  इस  अवस्था  में  नहीं  किया  जा  सकता

 धम  परिवहन  रोकने के  लिए  कानन

 *
 339.  श्री  प्रसन्न भाई  महता

 श्री  के०  लक प्पा  :

 क्या  गह  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  कुछ  राज्यों  ने  जबरन  धम  परिवर्तन  को  रोकने  के  लिए  कानून  बनाया

 नन  पास  किये  है  और  क्या  केन्द्र  सरकार प्रसाद  तो  कितने  राज्यों  ने  एसे
 का  विचार  भी  ऐसा  कानन  बनाने  का  है

 ?

 गह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  a  राज्यमंत्री  राम  निवास  जी  हां

 विमान |

 उपलब्ध  के  अनुसर  मध्य  प्रदेश  तथा  उड़ीसा  राज्यों  में  कानून  बनाये  गये
 है  जिनमें  बल  प्रयोग  अथवा  प्रलोभन  देकर  अथवा  कपटपूर्ण  उपायों  से

 एक
 घर  से  दूसरे

 aq  में
 परिवर्तन  करने  पर

 प्रतिबन्ध  लगाने
 की

 व्यवस्था  हिमाचल  मंसूर  तथा  मणीपुर
 में  एसे  कोई  कानून  नहीं  बताये  गये  दोष  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्रित  की

 जा  रही  है  और  लंदन  के  पटल  पर  रख  दी  ray  इस  विषय  पर  विधान  बन।ने  क

 केन्द्र  सरकार  का  कोई  विचार  नहीं

 1972  दिल्‍ली  को-ऊपर टिव  दिल्‍ली के  कर्मचारियों  को  लट  लिया

 जाना

 540.  श्री  हरी  सिंह  व्या  गृह  मंत्री  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  यह
 है  कि

 12  1972  को  दिल्‍ली
 को-ओपरेटिव  बंक

 की
 दरियागंज

 स्थित  शाखा  के
 तीन  कर्मचारियों

 से  दिल्‍ली  के  सिविल  लाइन्स  क्षेत्र  में  दिन

 दहाड़े  20,000  रुपय  लट  लिये  गये  थे  ;  और

 यदि  तो  अपराधियों  को  गिरफ्तार  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही

 कर  रही  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 कृष्ण

 चन्द्र
 :

 जो  :  उक्त  रकम

 20,100  रुपये  थी  और  लूट  गये  तीन  दिल्ली  संयुक्त  जल  और  मल  निकास

 बड  निगम  की  बचत  और  ऋण  समिति  लिमिटेड  के  एक  खजांची  और  दो  पदाधिकारी थे  ।

 अपराधियों  को  गिरफ्तार  करने  के  सभी  प्रयत्न  किये  ar  रहे
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 nn

 मध्य  प्रदेश  के  बडे  और  छोट  उपयोग

 कृपा  करेंग  किः 3180.  श्री  मातंण्ड  fag  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 मध्य  में  चौथी  पंचवर्षीय  यानी  के  दौरान  कुल  कितने  च  और  छोटे

 उद्योग  स्थापित किये  गये

 उन  उद्योगों  पक्का  पृथक  ga  कितने  व्यक्ति  को  रोजगार  मिला
 हुआ  है  ;

 आर

 गत  तीन  वर्षो में  दोनो  क्षेत्रो  में  गैरसरकारी  और  सरकारी  कितनी  पूंजी  लगाई

 गई  और  कीਂ  शेष  अवधी  के  लिए  कितना  पूंजी  निवेश  करने  का

 दन

 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर
 :  )

 से
 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि में  मध्य  प्रदेश  राज्यਂ  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  अब  Ay  भारत

 मिलियन  कंपनी  लि०  की  कोरबा  अल्यूमिनियम  परियोजना  जिले

 में कारपोरेशन  आफ  इंडिया  की  मेढर  परियोजना  जिले  और  राष्ट्रीय  खनिज  तथा

 विकास  निगम  की  बैलाडिला  न०  5  परियोजना  जिले  स्थापित  की  चुकी

 है  ।

 मध्यप्रदेश  राज्य  में  री  क्षेत्र  विगत
 तीन

 वर्षों  में  जारी  किये  गये  औद्योगिक

 लाइसेंसों  और  आशय  पत्रों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  हैं :

 See

 जारी  किये  गये  लाइसेंसों  जारी  क्य

 की  संख्या  गय  आशय  पत्तों

 की  संख्या

 1969  2

 1970  9

 1971  20  31

 1972  से  30-6-72)  तक  2  18

 वास्तविक  रूप  a
 कितने  औद्योगिक  एकक

 स्थापित  faa  गये  अथवा  उसमें  कितने

 कर्मचारी  काम  कर
 रहे

 इसकी  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  मध्य  प्रदेश  में  केन्द्रीय

 औदयगिक  परियोजनाओं  को  स्थापित  करने  के  लिये  चौथी  योजना  में  105.5  करोड

 गर सरक री री  क्षत्री  में  स्थापित  उद  पगों  में रु०  का  प्रावधान  सम्मिलित  किया  गया  है  ।

 विगत  तीन  वर्षों  में  किये  गये  निवेश  के  बोरे  में  विस्तृत  she  तथां  लघु  दोनों  प्रकार

 के  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 गह  कल्याण  केन्द्र  में  अध्यापकों  के  वेतन क्रम

 च
 3181.  श्री  शिवकुमार  शास्त्री  नया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  ह

 गुह  कल्याण
 केन्द्र  में  अध्यापकों  तथा  के  कोई

 निश्चित  वतन क्रम  नहीं  हैं  जब  शिक्षा  निदेशालय  के  समाज  कल्याण  विभाग  में  जहां

 अध्यापकों  के  लिये  उतनी  ही  अहंता  ये
 तथा  काम  के  घंटे

 निश्चित
 अध्यापकों  के

 क्रम  निर्धारित  किये  हुये  हूं  ;  यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण
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 mr

 क्या  अध्यापकों  के  लिये  स्वीकृत  अनुदान  को  गृह  किया  केन्द्र  के  ey  कार्य  तथा

 शिशु  पालन  शालाओं  आदि  के  लिये  प्रयुक्त  किया  जाता  यदि  ती  इसके  क्या  कारण

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  में  अध्यापकों  के  लिये  कितना  अनुदान  स्वीकृत  किया

 गया  और  इसी  अवधि  में  धन  खं  किया  गया ;  और

 कया  इस  सम्बन्ध  में  भारत  के  राष्ट्रपति  के  माध्यम  से  कोई  अम् या वदन  दिया  गया
 >
 छ  यदि  af,  त थ  उस  पर  नया  कार्यवाही  ay  गई

 ल ह गह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  राम  निवास  (>)
 कल्याण  केन्द्र  एक  ates

 स्मिति
 जिसके

 अध्यापकों
 को

 वेतन  के  75

 रुपय  से  लेकर  252
 रुपये

 तक  के
 चीन

 भिन्न  कार्य  शल्क  दिये

 जाते

 जो  अहंता /  अनुभव
 तथा  प्रत्येक  पूरक  दो

 से  चार  कार्य  के  घंटो  पर  अधारित है

 समाज  कल्याण  विभाग  तथा  दिक्षा  निदेशालय  के  अध्यापक  सरकारी  कर्मचारी

 इसलिए  उन्हें  वेतन  am  भत्तों  की  सभी  सुविधाएं  प्राप्त  हूं  जो  कि  सरकारी  कर्मचारियों को
 मलती  ह

 ag  1970-71  at  aq  1971-72 तथा  (a)  जी  नहीं  श्रीमान  ।

 दौरान  अघ-व्ययन  स्वीकृत  की  गई  राशि  और  sa  अवधि  में  व्यय  की  गई

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  zo  3481/72]

 (7)  जी  नहीं  श्रीमान  |

 प्रधान  मंत्री  सचिवालय  से  प्राप्त  अभ्यावेदन  पर  सक्रिय  रूप  सें  विचार  किया

 जा  है

 Construction  of  Buildings  in  Madhya  Pradesh  for  Post  Offices  Housed
 in  Rented  '  Buildings

 3182.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Post  Offices  in  Madhya  Pradesh  housed  in  rented  buildings  and  the
 total  amount  paid  as  rent  during  1971-72

 (b)  the  number  of  new  post  office  buildings  proposed  to  be  constructed  for  housing
 the  post  offices  in  Madhya  Pradesh  during  1972-73  :  and

 (c)  the  estimated  expenditure  thereon  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  (a)  801  post  office

 premises

 Total  rental  paid  in  the  year  71-72=Rs.  9,11,544

 (b)  20  Post  office  buildings.

 (c)  Rs  11,74,000

 Mediurn  and  Small  Scale  Industries  in  Mahakaushal  (M.P.)

 A905  165 actrial
 Development

 and  Science 3183.  Shri  G.C.  Dixit  :  Willthe  Minister  of  Indu
 and  Technology  be  pleased  to  state :

 (a)  the  number  of  medium  scale  and  small  502.  e  industries  set  up  in  Mahakaushal

 region  of  Madhya  Pradesh  since  1969-70  and  the  nature  thereof  ;
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 (0)  the  amount  invested  in  these  industries  by  the  Centre  and  the  central  financial
 institutions  ;  and

 nNronosed -(c)  the  number  and  the  nature  of  industries  बड  नयन  जन  to  be  set  up  in  the  said  region
 during  the  year  1972-73  ?

 ‘The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri
 Shidde-

 shwar  Prasad) :
 Table  of  the  House  in  due  course.

 (a)  to  (c) :
 The  information is  being  collected  and  will  be  laid  on  the

 बो का जन  सोमवार  जा धाम

 3184,  श्री  रोबिन  ककैटो  :  tar  औद्योगिक  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 (#)  असाम में  प्रस्तावित  बो का जन  सामना  कारखाने  ने  अब  तक  क्या  प्रगति  की  है

 अब  त+क  इस  कारखाने  में  सब  श्रेणियों  में  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  नियुक्त  किया  गया  है
 और

 विभिन्न
 प्रकार के

 कच्चे  माल  की  सप्लाई  हेतु  परिवहन  और  निर्माण  कार्यों  लिये

 अब  तक  नियुक्त  किये  गय  एकसटो  और  ठेकेदारों  के  नाम  क्या

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  प्रस्तावित  बो का जन

 सीमेंट  कारखाने  में  विभिन्न  कार्यों  की  प्रगति  निम्न  प्रकार  है

 (1)  aaa  संरचना  और  ata

 TIT  ् विभिन्न  नोटों  और  संरचनाओं  का  काय  प्रगति  पर  ल  दि  दि  |  20.5  लाख  रुपये  का

 भुगतान  कर  दिया  गया  है  |  1972  तक  लगभग  16%  प्रगति  हुई  है  ।  इसके

 काय  जारी  रखने  के  लिए  इस्पात  और  अन्य  निर्माण  सामग्री  प्राप्त  कर  ले  गई
 |  ह
 |

 (2)  और  सहायक  भवन

 यह  कांयं  दो  प्रवक्ता
 जामुषाट

 प्रवक्ता  /  जिसको
 पहल  पहल  आवश्यकता

 लगभग
 90%

 तयार  हो  गय  1972  के  अंत  तक  वित्तीय  प्रगति  लगभग  21.00

 लाख  रुपये  ह ै।

 (3)  अन्य  सुविधाएं

 जल  रेलवे  साइडिंग  और  मल  विकास  आदि  काय  में  अच्छी  प्रगति है  ।

 (4)  खान  पर  कांयं

 का  माग  और  अस्थायी  आवास  का  निर्माण  काय  प्रगति  पर  है  ।

 स्थिति  fata  प्रकार  है

 (1)  बो का जन में  नियुक्त  अधिकारियों  आ  रियों की  कुल  संख्या  ,  71

 (2)  उपयुक्त  71  में  से  अन्य  परियोजनाओं  से  किए  गए  कम  चा  रियों

 e  थि  35 की  संख्या  e  e

 e  36 (3)  बोकाजन  में  भर्ती  किए  गए  कमगो  की  संख्या  ,

 e  e  30 (4)  नियोजित  असामियों  क  संख्या
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 जिन  ठेकेदारों  को  अब  तक  बो का जन  में  काम  दिया  गया है
 उनके  नाम  नीचे  दिय  गये

 छन

 कार्य  का  नाम  हकदार

 —  ——

 मे०  ् बड़लड ब्छ  कारपारेशन  पो०  आ० (1)  कंप  फोल्ड  होस्टल
 आदि  का  निर्माण  जिला  मिहिर  आसाम  |

 (2)  मे०  आसाम  इलेक्ट्रिक  एण्ड  मैकेनिकल उपयुक्त  भवनों  का  आंतरिक  विद्युतीकर
 आसाम  |

 (3)  बस्ती  और  सहायक  भवन  श्री  सोहन  सरकार

 नागालैंड  |

 (4)  संयंत्र  की  नींव  और  संरचना  .,  थ  मे०  गन्ना  डंकरल  एण्ड  Fo  इंजीनियसं  एण्ड

 नेता  सुभाष  पोस्ट

 बा०  न०  2392,  कलकत्ता४ 1.  |

 (5)  जल  संभरण  काय  ,  eo  मे०  पैटरसन  इंजनियरिंग  कठ  लि०

 28,  चितरंजन

 बाक्स  680),  कलकत्त:-1 2.  |

 (6)  खान  तक  जाने  के  मर्गे  पर  मिट्टी  का  काय  (1)  मे०  वुड लड़  पो०  Fo

 जिला  मिकिर  आसाम  ।

 (2)  Si  आर०  दास  रेलवे

 लु मा डिग  पो०  आ०  आसाम  |

 (7)  श्री  डी०  एन०  देकर खने  तक  जाने  के  मागं पर  कुलियों  का

 निर्माण  |  मिलकर  आसाम  ।

 (8)  कंगा  नदी  से  कारखाने  के  स्थान  तक  जल  Ho  के०  सरकारो  ठेकेदार  तथा  संभरण

 संभरण  मुख्य  लाइन  डालना  ।  नागालैंड  |

 (9)  सामान  का  परिवहन  (1)  मे०  वुडलंड  अप  पो०  बा०

 जिला  frat  आसाम

 (2)  मे०  भौमिक  ट्रान्सपोर्ट
 गवर्नमेंट  कन् ट्रैक्टर  और  आडर

 आसाम  ।

 (10)  1  बस्तों  और  अन्य  भवनों  का  आन्तरिक  मे०  मस्दर  वालिया  इलेक्ट्रिकल

 विद्युतीकरण  |  स्टोरेज  आसाम  |

 (11)  खान  के  असा पास  की  मिट्टी  आदि  को  मे०  पसारी  ब्रंदसं  पो०  aro ०  जिला

 हटाना  |  अंजाम  |
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 kaka) eee

 प्रशासनिक  ढांचे  में  परिवहन

 3186,  श्री  एस०  डी०  सोमयुन्दरम्‌  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगी  कि  :

 क्या  उन्होंने  1967  में  रुड़की में  अपने  दीक्षान्त  भाषण में  कहा  था  कि  हमारे
 सबसे  मेघावी  युवक  एवं  युवतियां  इंजीनियरिंग  तथा  चिकित्सा  क्षेत्रों  का  चयन  करते  हू  और

 यह  कि  यदि  वे  सरकारी  सेवा  में  जाते  ह  तो  सामान्य  प्रशासक  उन्हें  शीघ्र  हूं  Ne  छोड़  देता

 है  और  यह  परिस्थिति  अवद्य  बदलनी  चाहिये  ;

 यदि  तो  उनके  द्वारा  1967  से  अब  तक  इस  स्थिति  को  बदलने  के  लिये
 क्या  विशेष  कदम  उठाय  गय  और

 क्या  इंजीनियरों  एवं  डाक्टरों  और  सामान्य  प्रशंसकों  के  बीच  विषयों  इन  वर्षों

 में  किसी  प्रकार  कम  की  गई  यदि  नहीं  तो  इस  अन्तर  को  कम  करने  के  लिय  क्या  कदम

 उठाय  जा  रहे

 गह  मंत्रालय  और  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (att  राम  निवास  मिर्धा  )
 :  जी  श्रीमान्‌

 तथा  प्रधान  मंत्री  के  उपर्युक्त  कथन  को  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  के  ध्यान  में

 लाया  गया  जो  कि  उस  समय  सरकार  के  कामिक  प्रद्नयौसन  के  बारेमें  जांच  कर  रहा  था  |

 सैनिक  सुधार  आयोग  ने  कार्मिक  प्रशासन  सम्बन्धी  अपनी  रिपोर्ट  में  केन्द्रीय  सचिवालय  म  सभं  सेवाओं

 के  मध्यस्थ  तथा  वरिष्ठ  प्रबन्ध  स्तरों  के  प्रवेश के  बार ेमें  कुछ  सिफारिश  की  थीं  ।  ये

 रिदा  सरकार  के  पास  विचाराधीन  ह्  सुधार  आयोग  ने  एकरूप-ग्रेड  समान

 उत्तरदायित्व  तथा  जटिलਂ  कार्यों  के लिय  समान  वतन  कं  व्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध  में  भी  सुझाव
 दिया  हूं  ।  सरकार  इस  विषय  पर  वतन  आयोग के  विचारों  की  प्रतीक्षा  कर  रही  है  |

 त्रिवेन्द्रम  और  कोचीन  में  टेलीविजन  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  प्रस्ताव

 3188.  श्री  व्यालार  रवि  : क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करोंगे  क  :

 क्या  त्रिवेन्द्रम  और  कोचीन  में  टेलीविजन  केन्द्रों  को  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  और  इनके  कब  तक  आरम्भ  होने  की  सम्भावना  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धमंवीर  :  तथा  :  देश के  विभिन्न

 केन्द्रों  में  डिवीजन  केन्द्र  एक  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  के  अनुसार  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 केरल  में  एक  टेलीविजन  केन्द्र  स्थापित  करने  के  vet  पर  पांचवी  योजना  के  लिए  प्रस्ताव  तैयार

 करत  समय  विचार  किया  जाएगा  |

 आसाम  में  उद्योग

 3189.  श्री  रोबिन  कसौटी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 आसाम  में  मध्यम  और  बड़े  पैमाने  पर  कितने  उद्योग  उनके  ढ्य्रा  क्या-क्या

 वस्तुयें  निर्मित  की  जाती  है  और  गत  कौन  वर्षो
 में  उन्हें  आवंटित  किये  गये  आयातित  कच्चे  माल

 उद्योग वार  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इन  उद्योगों  में  कुल  कितनी  पूंजी  लगी

 उनमें  कुल  कितने  कर्मचारी  काम  करते  हैं  ;

 ब  Ee नाया  उ  और गत तीन  वर्षों
 में  इनमें  कितने  मूल्य  का  माल

 इन  में  कितने  उद्योगों  के  मुख्य  कार्यालय  आसाम  राज्य  में  है  और  कितनों  के  राज्य  से

 बाहर  ?
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 2  3  1972  लिखित  उत्तर

 तय  गए

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर
 से  सुचना  एकत्रित

 की  जा  रही  है  और  सभा पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 आसाम  के  उद्योगों  में  विदेशी  सहयोग  की  मंजूरी

 3190.
 थी

 रोबिन  कसौटी :  क्या  औद्योगिक  विक़ास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 मशहूर  और  त्रिपुरा  राज्यों  और  मिजोरम  तथा  अरुणाचल  संघ  राज्य  क्षे

 में  उन  प्राइवेट  फर्मों  तथा  और  सरकारो  उपक्रमों  के  नाम  कया है  जिनके  फर्मों
 के

 साथ  सहयोग

 के  लिये  गत  तीन  वर्षों  में  मंजरी दी  गई  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :
 पिछले  तीन  aga  भारतीय

 नीचे  दिया  जा  रहा  है और  विदेशी  पार्टियों  के  बीच  तीन  सहयोग  प्रस्ताव  जिनका_विवरण
 स्वीकार  किए  स्वीकृति  पत्र में  भारतीय  पार्टियों  द्वारा  दिये  गये  पते  Ti  अनुसार  जिनका  T

 दी गई

 ह  लाा

 कलर्स  भारतीय  पार्टी  का  नाम  विदेशी  पार्टी  का  नाम  उत्पादन  वस्तु

 ना

 म०  आसाम  स्टेट  Fo  मारुवेनी  ईदा  कम्पनी  मैन्थोल  कारमलडी

 फ़ाम लीन  एण्ड चल  fara  ।  लि०  जापान

 To

 ०

 एफ  मोल्डिंग  पाउडर

 गत्ता  और  लुगदी/विशेष म०  अशोक  पपर  मिल्स  म०  सोनी  कान्स

 लि०  केयर  आफ  उद्योग  प्रकार  का  कागज  बनाने

 आसाम  faratr  |  के  लिये  सलाहकार  सेवा

 |  है उपलब्ध  कराना  q

 आसाम  इण्डस्ट्रियल  म०  aaa  महीने  aaa  पावर  टिलर  थ t

 लाइट  डान  लि०  फैब्रिक  पश्चिम

 शिलांग  !  |

 ह

 औद्योगिक  कच्चे  माल  के  सत्य

 3191.  श्री  राहिब  कसौटी
 :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  य  बताने
 क

 ea
 करेंगे

 द  महीनों  से क्या  भवन  निर्माण  सामग्री  और  औद्योगिक  कच्चे  माल  के  मलय  गत  ती

 धारण  रूप  से  बढ़  रहे  है  ;

 यदि  तो
 भवन

 निर्माण  सामग्री  और  औद्योगिक  कच्चे  माल के  मूल्यों  का  गत

 तीन  वर्षों की  तुलना  में  वर्तमान  स्तर
 क्या  हैं

 और  गत  तीन  महीनों में  इन  मुल्यों  में  कितने

 प्रतिदिन  वृद्धि  हुई  ;

 o> क्या  मूल्यो ंमें  वृद्धि  की  यह  प्रतिशतता  भार  तै  n  दास  भागों  की  तुलना  में

 मेघालय  आदि  पूर्वीतर  राज्यों में  अधिक  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?
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 Written  Answers  August  23,  1972

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  और  चुनी
 हुई  भवन  निर्माण  सामग्री  और  औद्योगिक  कच्चे  माल  पिछले  तीन  महीनों  और  पिछले  कौन
 वर्षों

 के
 अखिल  भारतीय  थोक  मलय  सूचकांक  संपन्न है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 एल०  eto  3482/72]

 और  ये  सूचकांक  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  तैयार  किए  गए  है  अथवा
 राज्यवार  नहीं  ।

 आसाम में  उप-डाकघर  खोलने  तथा  सार्वजनिक  टेलिफोन  लगाने  के  लिये

 आवेदन  पत्र

 3192.  श्री
 रोबिन  ककोटी  :  क्या  संचार

 मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार
 के  पास  आसाम में  जिलेवार  (  आसाम  के  ग्राम:ण  क्षेत्रो ंमें डाकघर  )

 Ble  डाकघर  खोलने  और  सार्वजनिक  टेलीफोन  लगाने  के  लिये  कितने  आवेदन-पत्र  अभिनीत

 पड़  और

 ५
 (@)  आसाम  में  मौजूद  प्रयोगात्मक  डाकघरों  की  जिलेवार  संख्या  वि  तनी  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  असम  राज्य  में  सम्बन्धित  पोस्टमास्टर  जनरल

 के  पास  (*)  देहाती  इलाकों  में  दाखा  डाकघर  उप  डाकघर  और  (7)  सार्वजनिक  टे  ली  फन

 घर
 खोलने के  बारे  में  जितन  अर्जियां  बकाया है  उनका  जिलेवार  ब्यौरा  इस  प्रकार

 है
 ——

 जिले  का  नाम  उप  डाकघर  सार्वजनिक

 ड  किधर  टेलिफोन  घर

 कामरूप  15

 गोलपाड़ा  e

 दरांग

 नौगांव  की  की

 मिलाकर  पर्वतीय  an

 कछार  पैंतीस  क्षत्र

 12
 कछार

 शिवसागर

 उत्तर  लखीमपुर
 11

 10

 डिब्रूगढ़
 ि
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 लिखित  उत्तर 1  1894  )
 +

 असम  राज्य  में  मौजूदा  प्रायोगिक  डाकघरों  की  जिलावार  संख्या  निम्नलिखित  है

 जिल  को  नाम  प्रायोगिक  डाकघरों  की

 सख्या

 कामरूप  173

 गोलपाड़ा  101

 दरार  >)

 नौगांव  63

 मिलकर  पति  क्षेत्र  14

 उत्तरी  कछार  पति  क्षेत्र

 कछार  e  127

 शिवसागर  146

 उत्तर  लखीमपुर  63

 डिब्रूगढ़  55

 कैदियों  को  सजा  में  छूट

 3193.  श्री  के०  क्या  गह  मंत्री  स्वाधीनता की  25 वीं  वर्षगांठ के  अवसर  पर  कै  दियों
 को

 सजा
 में  छूट  देने  के  बारे में

 9  1972
 के

 अतारांकित
 रन

 संख्या  1414 के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन के  पुनरीक्षण  बोले ने  में  वर्णित  कैदियों  के  मामलों

 पर  पुर्निवचार  कर  लिया है  तथा  अन्तिम  निर्णय ले  लिया है  ;

 यदि
 तो  उन  कदियों

 के
 नाम  क्या हैं  जिन्हें  मुक्त  कर  देने  की  सिफारिश  की  गई

 है  तथा  उन्हें  किस  तारीख  से  मुक्त  करने  की
 सम्भावना

 है  ;  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हें
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  जी  श्रीमान  ।

 wet  नहीं  उठता  |

 पुनरीक्षण  ats  की  आरम्भ  में  21-8-1972  को  होनी  किन्तु  कुछ  प्रशासनिक

 कारणों  से  स्थगित  कर  दी  गई  ।

 पश्चिम  बंगाल  म  ढलाई  के  कारखानों  का  बन्द  होना

 3194.  को  दिनेश  भट्टाचार्य :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इण्डियन  फाउन्डरीज
 एसोसिएशन

 के  अध्यक्ष  के  1  जून  ,  1972

 के  यगਂ  से  प्रकाशित  बंगाली  पत्रिका )  में  छपे  इस  वक्तव्य  की  ओर  दिलाया  गया

 है  कि  पश्चिम  बंगाल में  ढलाई के
 कारखानों  erotic  realty

 gare

 क्या  ढलाई  के  अनेक  कारखाने  पहले  ही  बन्द  हो  के  हूं  और  कुछ  बन्द  होने  वाले  और

 यदि  at,  ती  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिय  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार
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 ae, ee

 विकास
 मंत्रालय

 में
 उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )

 :  से  :
 सूचना  इकट्ठी

 की  जा  रही  है  ।  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 तय  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  के  लिये  स्थान

 3195.  श्री  के०  पी०  उन्नीकृष्णन  :  क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  नये  औद्यौगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  आरम्भ  करने  को  वांछनीयता

 तथा  उनकें  लिये  स्थानों  के  बारे में  अध्ययन  करने  हेतु  श्री  एम ०  एस०  पाठक  योजना  आयोग  के  सदस्य

 की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  है  ;

 यदि  तो  क्या  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  सरकार  को  प्रसुत  कर  दिया है  ;

 क्या  समिति  ने  केरल  के  इस  अनुरोध  पर  विचार  किया  है  कि  राज्य  में  एसा  एक  एकक

 स्थापित  किया  जाये  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन
 और

 )
 :  श्री  एम ०  एस०  सदस्य  योजना

 आयोग  को  अध्यक्षता  में  गठित  देश  में
 टे

 टिफिन  उपस्कर  की  मांग  और  आपूर्ति  की  जांच

 करेगी  और  कमियों  को  दूर  करने  के  तरीके  सुझायेगा  ।  इसके  अलावा  देना  में  दूर  संचार  उपस्कर  की

 उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिये  सुविस्तृत  योजना  की  सिफारिश  करनी  ।  समिति  ने  अभी सरकार

 को  अपनी  रिपोर्ट  नहीं  दी  है  ।

 जी  नहीं  ।  यह  मामला  स्मिति  के  विचारों  विषयों  के  अधीन  नहीं  आता  है  ।

 पालघाटद  में  सूक्ष्म  उपकरण  कारखाना

 3196.  श्री  के०  पी०  उन्नीकृष्णन  :

 श्रीमती  भागभरी  तनकप्पन

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  पाल घाट  में  सूक्ष्म  उपकरण  कारखाना  स्थापित  करने  के  बारे  में

 अन्तिम  रूप  से  कोई  निर्णय  कर  लिया  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उत्पादन
 शीघ्र  आरम्भ

 करने  हेतु  कोई  कदम  उठाये  और

 उक्त  पाल घाट  कारखाने
 के

 लिये  उत्पादन  की  कया  पद्धति  सोची  गई  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धश्वर  प्रसाद  :  हों  ।

 इंस्ट्रूमेंटेशन  लिमिटेड  से  जो  कि  सरकारी  क्षेत्र  का  उपक्रम  परियोजना  की  स्थापना  के  बारे

 में  Nea  कार्यवाही  करने  को  कहा  गया  इस  समय  कम्पनी  विस्तृत  परियीजना  रिपोर्ट  को

 नातन  बनाने  में  लगी  हैं  ।  कम्पनी  के  अधिका  रियों  के  एक  दल  ने  पाल घाट  का  दौरा  किया  है  और

 परियोजना  स्थापना  स्थल  के  बारे  में  निर्णय  किया है
 ।  कम्पनी  ने

 कुछ  मुख्य  कार्मिकों  को  परियोजना

 का  काय  सौंपा  है  ।

 प्रथम  चरण  में  कंट्रोल  बल्बों  और  संबद्ध  वस्तुओं के  निर्माण  का
 प्रस्ताव  है  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  का  योजना  परिव्यय

 3197-  श्री  बी०  एन०  रेड्डी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे  कि  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना  में  आन्द्र  प्रदेश  का  कुल  तथा  गंवार  कितना  परिव्यय  हैं  और  उस  म  केन्द्रीय  सरकार

 की  कितनी  सहायता  रस art firar
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 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  मोहन  मारिया )

 आन्जन  प्रदेश  को  चौ  यी  योजना  के  लिए  व्यय  और  केन्द्रीय  सहायता

 a
 रुपय )

 परिव्यय  केन्द्रीय

 यता

 at  eed  te  ee men

 चौथी  योजना  स्वीकृत  परिव्यय  ्  420,  50  240,  00

 व्यय  भुगतान

 1969-70  च  76.  13  41.49

 1970-71  e  e  82.  57  43.  56

 1971-72  104.79  47.82

 e  105.00  46.56

 शिखर  समझौत  के  पश्चात्‌  दाख  अबदुल्ला  का  प्रधान  मंत्री  को  पत्र

 3198.  श्री  नरेन्द्र  क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या भारत  और  पाकिस्तान
 के  बीच  हाल ही  में  हुये  शिखर  समझौत ेके  पश्चात्  अब्दुल्ला

 ने  प्रधान  मंत्री  को  एक  पत्र  भेजा  है  ;

 (a)  यदि  तो  उस  में  क्या  लिखा  गया  और

 सरकार  की  उसके  सम्बन्ध  में  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रॉनिक्स  गुह  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा

 अंतरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  mtiat)  जी  at,  श्रीमान्‌  ।

 और  राजन  तिक  नेता  प्रधान  मंत्री  पर  भरोसा  करते  हुए  विभिन्न  विषयों  पर  लिखते

 एसे  पत्रों  के  विषय  को  प्रकट  करने  को  प्रथा  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  इंधन  अनुसंधान  संस्थान  दवारा  प्रयोगशाला-जांच

 3199.  को  बे कारिया :  नया  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  ईधन  अनुसंधान  संस्थान  ने  कच्छ  जिले  से  निकाली  गयी  लिगनाइट  खनिज

 के  नमूनों  के  गुणों  की  प्रयोगशाला-जांच  पुरी  कर  ली

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  और

 क्या  यह  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दो  गय  है
 ?

 औद्योगिकी  fasta  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato
 )  जी  हां  |

 कच्छ  लिगनाईट  पर  को  गयी  खोजों से  घरेलु  विद्युत  उत्पादन[और  उर्वरा  के  लिये
 इसकी  उपयोगिता के  विभव  का  पता  लगता हैं  ।
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 लिग्नाइट के  गुणों
 और  खोजों  सम्बन्धी  प्रगति  काएक  संक्षिप्त  नोट  गुजरात  खनिज

 विकास  निगम  ०एम०डी  ०सी
 ०  )  को

 केन्द्रीय  इंधन  अनुसंधान  संस्थान  Fox Tt
 ०आई०

 जियल गोड़ा  द्वारा  1971  में
 पहले  हो  भेजा  जा  ज़का  जीएनटीसी  ने

 इच्छा
 व्यक्त  की  है  कि  संस्थान  उसे  पहले  घरेलू  इंघन

 का
 साध्यता  सम्बन्धी

 प्रतिवेदन
 और

 '
 Bat ही  विद्युत  उत्पादन  और  उर्वरकों  पर  प्रतिवेदन  भज  ।  प्रथम  प्रतिवेदन तैयार  हो  रहा है  और

 उसके  जल्दी  ही  पेश  किय  जाने  की  आशा है  ।

 विभिन्न  ब्रांडों  के  टेलीवीजन  सेटों  के  मूल्यों  में  अंतर

 3200.  श्री  Alto  पाण०  यादव  :  कया  प्रधानਂ  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  किः

 क्या  सरकार ने  टलीविजन  सीटों  के  मुल्य-सूचकांक  की  जांच  की  है  जिनमें  एक  ब्रांड

 की  कोमल  से  दूसरे  ब्रांड को  कोमल  में  बहुत  अधिक  अन्तर है

 क्या  कुछ  ब्रांडों  के  टेलीविजन  सीटों  का  काय॑  सन्तोषजनक  पाया  गया है  ;  और

 एसी  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिय  सर्कार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  [?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  कृष्णचन्द्र  :
 से

 :

 देश  में  निमित  विभिन्न  ब्रांड
 के  टेलीविजन  det  के  खुदरा  मलय में  कोई  अधिक  अंतर  नहीं  स्वदेशी  सेटों  का  काय॑  अच्छा  ह ै।

 आवश्यक  वस्तुओं  का  मूल्य  नियन्त्रण

 3201.  श्री  श्री किसन  मोदी

 श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  इस  बात  फर  विचार  कर  रही  है  अत्यावश्यक
 वस्तुओं

 meat
 पर

 am  के  उपायों  को  किस  प्रकार  सर्वोच्च  न्यायालय  के  क्षेत्र  में  से  हूजा  सकता

 और

 यदि  तो  इस  बारे  में  कब  तक  अन्तिम  निर्णय  लिय  जाने की  सम्भावना  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  [:  और  af  ।  मामला

 सरकार  के  विचाराधीन  है

 Cheating  of  North  Indians  by  a  Bogus  Scooter  Factory

 3202.  Dr.  Laxminarayan  Pandey:  Wil!  the  Minister  of  Industrial  Develop-
 ment  and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  report  published  in  the
 Blitz’  (Hindi)  dated  the  grd  June,

 a7?  under
 the  Caption  ke  Kagzi  karkhane

 se  Uttari  Bharat  Ke  logon  ki  thaggi’’

 (b)  if  so,  the  action  taken  ण्  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  |Sidde-
 shwar  Prasad) :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  Press  Note  informing  the  public  of  the  correct  position  of  the  affairs  of  M/s.
 Praja  Sahakari  Samiti  has  been  issued  by  the  Govt.  of  Rajasthan.  The  Affairs  of  the  Samiti
 are  under  investigation  by  the  Police.  Pending  completion  of  the  enquiry,  the  Govt.  of

 Rajasthan  have  taken  steps  to  ensure  that  no  withdrawals  from  its  Bank  Account  are  allow-
 ed  to  the  Samiti.
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 Educated  Women  and  M  in  Various  States  and  Cities

 320;  Shri  Lalji  Bhai  :
 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :

 Willthe  Minister  of  H4me  Affairs  bc  pleased  to  state

 (a)  the  percentage  of  edycated  women  in  the  various  States  and  in  the  ur  biggest
 cities  of  the  country  ;  and

 (b)  the  percentage  of  educated  men  in  the  said  States  and  cities?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)  :
 a)  &  (b)  :  The  percentage  ofliterate  males  and  females  to  the  total  population  ir  each

 ह  the  States/Union  Territories  and  the  four  largest  citiesin  India,  according  the
 1071  Census  of  India  is  given  in  the  statement  attached.  rar [Placed  in

 d  write
 1 है

 ee  No.  L.T.  3483/72).  The  literate  persons  cover  all  those  who  can  read  an
 respective  of  their  educationallevel.  The  details  of  literate  persons  accor  ding  to  educa-

 t
 see

 levels  are  not  yet  available,

 यमुना  दिल्‍ली  ,  पर  रेल-व-सड़क  पुल  कोपाल  करने  के  बारेमें

 3204.  कुमारी  कमला  कुमारी  :
 क्या  गुह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 ा  क्या  शाहदरा  )  क्षेत्र
 की

 और  से  आने  वालें  यातायात  को  यमुना  )  नदी  पर

 व-सड़क  पुल  पार  करने  सम्बन्ध  में  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 _  यदि  तो  गांधी  नगर  क्षेत्र  से  आने  वाले  यातायात  को  शाहदरा  ६  at a से  आने  वाले

 यातायात  के  समान  ही  इस  पुल  के  होने  दोनों  मार्गों  पर  आने-जाने  की  सुविधायें  न  देने

 क्या  कारण  हैं  ?
 क

 गह  मंत्रालय में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  :  जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 पुल  पर  तैनात  दिल्‍ली की की  यातायात  पुलिस  शाहदरा व  गान्धी  नगर  की  क्र  से  आने

 वा  ल  यातायात  को  एक  समान  समझती  है  ।  गान्धी  नगर से  आने  वाले  यातायात  को  दोनों  वाहन

 मार्गों  का  प्रयोग  नहीं  करने  दिया  जाता  क्योंकि  शाहदरा  से  आने  वाल  यातायात  के

 कटाव  पर  होता  है  जिससे  दुर्घटना  होने  का  खतरा  रहता  है  ।

 शिमला  समझौते  के  बाद  जम्मू  और  काश्मीर  में  पाकिस्तानी  तोड़फोड़  करनें

 3205.  श्री  हरि  किशोर  सह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शिमला  समझौता के  बावजूद  पा  किताब  सरकार  जम्मू  और
 काश्मीर  राज्य

 में  तोड

 करने  वाले  व्यक्तियों को  भेज  रही है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  है  और  गत  तीन  महीनों में  इस  प्रकार  तोड़
 a  ड़  करने  वाल  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार किया  गया  और

 सरकार ने  इस  सम्बन्ध में  क्या  एहतियाती  उपाय  किये

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  गह  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा

 wat  मंत्री  इन्दिरा
 थ

 :  (*)
 पता  जड  प्रभारों

 तक  सूचित  नही  किया

 गया  है

 थ
 डड
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 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों की  सुरक्षा  एजेन्सियों  इस  सम्बन्ध  में  सामान्य  सतकंता  बरत

 रही  है  ।

 महाराष्ट्र-मैसुर  सीमा

 3207.  श्री  बी०  ato  नायक  :

 श्री  के०  मिलता  :

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंसुर  और  wane  केमिया  मंत्रियों  ने  दोनों  राज्यों के  बीच  सीमा के  बारे  में

 हाल  ही  में  अपने-अपने  रवैये  की  घोषणा  की  और

 यदि  तो  दोनों  मुख्य  मंत्रियों  द्वारा  क्या-क्य  waar  अख्तियार  किया  उस  पर

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गुह  मंत्रालय  उप  मंत्री  (AT  एफ०  एच०  :  मुख्य  मंत्रियों  से  हाल  में  मामले  पर

 अपना  दृष्टिकोन  इंगित  करते  हुए  कोई  औपचारिक  पत्र  प्राप्त  नहीं  gare

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रत्यापित  संवाददाताओं  का  काय

 3208.  श्री  माधुर्य  हवलदार  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि  :

 क्य  वहू  इस  वर्ष  मई  और  जुलाई  के  बीच  मोर्चा

 गुजरात  _  सर्चलाइट  *सदा-ए-आमਂ  के  नई  दिल्‍ली  स्थित

 प्रत्यय  पत्र  संवाददाताओं  द्वारा  भेज  गए  सन्देशों  जो  कि  प्रकाशित  हुए  हैँ  एक  विवरण  सभी  पटल

 पर  रखेंगे  ;

 क्य  प्रेस  सूचना  ब्योरा  तथा  प्रत्यय-पत्र  समिति  ने  यह  जांच  की  है  कि  इन

 की  तारों  पर  उनके  कार्ड  नम्बर  आदि  दिये  होते  और

 क्या  अनेक  प्रत्यय-पत्र  प्राप्त  संवाददाता  उन  समाचार  पत्रों
 के  जिनके  लिए

 खनको  प्रत्यय  पत्र  दिये  गए  अन्य  समाचार-पत्रों  के  लिये  कायें  कर  रहे

 चना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धमंवदीर  fag)  :  प्रत्याशित  प्रैस  संवाददाताओं

 को  अपने  समाचार-पत्रों  को  भज  गए  संवादों की  संख्या  तथा  वास्तव में  शित  इस  प्रकार  के  संवादों

 की  संख्या  के  बारे  में  पत्र  सुचना  कार्यालय  को  सूचित  करना  आवश्यक  नहीं है
 ।  अपेक्षित  सुचना

 उपलब्ध नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 प्रत्यायन  संबंधी  नियमो  के
 पर उन  समाचार-पत्रों  के

 रिक्त  जिनके  लिए  उनको  प्रत्याशित  किया  जाता  अन्य  समाचार-पत्रों  क ेलिय  कार्य  करने  के

 लिए  कोई  रोक  नहीं  है  ।

 State  Government  Schemes  for  Educated  Unemployed

 3209.  Shri  Ishwar  Chaudhry  :  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  received  schemes  from  some  State  Governments  for
 d  nersong

 providing  employment  to  the  educate  persons,
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 (b)  if  so,  the  names  of  the  said  States  ;

 (c)  the  number  of  educated  persons  likely  to  be  provided  with  employment  under
 these  schemes;  an

 (d)  whether  Government  propose  to  ask  the  remaining  States  to  prepare  such  schemes
 if not,  the  reasons  therefor

 The
 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia):

 (a) to  (d)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placedin  library.  See.  No.  L.

 3484/72).

 Arrest  of  Pak  spies  During  Last  Two  Months

 3210.  DR.  Sankata  Prasad  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 State  $

 (a)  whether  Pakistani  spies  have  been  arrested  in  the  country  during  the  last  two
 months  and

 (b)  हल  so,  the  number  thereof  and  the  names  of  places  where  they  have  been  arrested  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department
 of  Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  (a)  and  (b)  Information  in  regard  to  the
 number  of  Pak  spies  arrested  during  the  months  of  June  and  July,  1972,  is  being  collected
 from  the  State  Governments  of  Andhra  Pradesh,  Assam,  Jammu  and

 Kashmir,  Orissa,
 Punjab,  Rajasthan,  Tripura  and  West  Bengal.  There  were  no  such  arrests  in  the  remain-
 ing  States/Union  Territories,

 भारत  में  विदेशी  कम्पनियों  में  विदेशियों  दवारा  धारण  किए  गए  पदों  पर  भारतीयों  की  नीय  क्ति

 3211.  श्री  क्०  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  उन  विदेशी  कम्पनियों  के  नाम  क्या  ह  जिनमें  इस  समय  विदेशी  ऊंचे  पदों  पर

 आसीन  है

 कया  सरकार  का  उन  कम्पनियों  में  ऐसे  पदों  का  भारतीयकरण  करने  हेतु  कोई  यो  जना  बनाने

 की  विचार  और

 यदि  तो  उसकी  मूख्य  बातें  क्या  ह  और  वह  योजना  कब  तक  लाग  हो

 औद्योगिक
 विकास  मंत्रालय  a में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 मैं  रखा  गया  है  ।  देखिये  संख्या०  एल०  टी०  3485/72]

 विदेशी  wat  में  पदों  को  प्रगामी  रूप  से  भारतीयों  को  दिये  जाने  की  योजना और  :

 1952
 से  चाल  हुई  इस  हेतु  कोई  सांविधिक  अधिनियम  नहीं.है  ।  सरकार  की  नी  ति  see  समझाकर

 तयार
 करने  की  रही है  ।  विदेशी  कंपनियों  के  3000  रु०  मासिक  तक  के  पद  अब  भारतीयों

 पर  हूँ  और  3001 से  5001  रु०  मासिक  तक के  10  पदों में  9  से  अधिक  पद  भारतीयों पर  ह  ।

 यूनाइटेड  कमर्शल  TH  क  भतपुवं  कस्टोडियन  विरुद्ध  जांच-पड़ताल

 3212.  श्री  कह  मानना  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (3)
 व्या  1966

 में
 रुपये  का  अवमूल्यन  करने  के

 अवसर
 पर  हिन्दुस्तान  मोटर्स  लि०  द्वारा

 इस
 बैंक  के  माध्यम

 |
 से  किये  गये  कु  छ  लेन  देनों  के  बारे  में  लगाये  गये  आरोपों  के  बाद  यनाइटेड  कमर्शलਂ

 बक  के  भूतपूर्व  कस्टोडियन  और  अन्य  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  शुरू  की  गई  जांच  अब  पूरी हो  चुकीं

 53



 Written  Answers  August  23,  1972

 rs

 यदि  तो  जांच  का  क्या  परिणाम  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  और  कार्मिक  विभाग
 में

 राज्य  मंत्रों  राम  निवास]मिर्धा )  :  )  जी  श्रीमान्‌  ।

 तथा  नहीं  उठता  ।

 Arrest  of  Infiltrators  in  Jammu  and  Kashmir  After  Indo-Pak  War

 3213.  Shri  M.S.  Purty  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  infiltrators  arrested  in  Jammu  and  Kashmir,  Poonch-Rajouri  and
 other  places  after  the  December  1971  Indo-Pak  war;  and

 (b)  the  action  taken  by  Government  against  them  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  K.  C.  Pant)  :

 (a)  &  (b)  Information  is  being  collected  from  the  Government  of  Jammu  and  Kash-
 mir  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  House  as  soon  as  it  is  received

 चण्डीगढ़  सुत  और  सुती  भाग  पर  विक्रय  कर  की  दरें

 3214.  श्री  अमरनाथ  विद्यालंकार  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चण्डीगढ़  प्रशासन  सूत  और  सुती  धागे  की  बिक्री  पर  विक्रय  कर  के  रूप  में  कशमकश  दो

 रुपय  और  रुपय  वसूल  करता  है  जबकि  हरियाणा  और  पंजाबਂ  में  इस  कर  की  दर  केवल  एक

 प्रतिशत  है  और  दिल्‍ली  में  इस  माल  पर  बिल्कुल  विक्रय  कर  नहीं  है  ;

 क्या  चण्डीगढ़  के  व्यापारियों  ने  यह  अभ्यावेदन  दिया  है  कि  चण्डीगढ़  में  कर  की  दर  बहुत
 अधिक  होने  के  कारण  यह  व्यापार  पंजाब  और  हरियाणा  के  व्यापारियों  के  हाथों  में  चला  गया  है  जिससे

 वहां  के  व्यापारियों  पर  प्रतिशत  प्रभाव  पड़ा  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 Te  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  :  (%)  हरियाणा  और

 दिल्‍ली  में  सुत  और  धागों  पर  बिक्री  कर  इस  प्रकार  है
 :--

 सुत  धागा

 a  हनना

 चण्डीगढ़  a  6  प्रतिशत

 पजाब  प्रतिशत  1  प्रतिशत

 हरियाणा  प्रतिशत  6  प्रतिशत

 दल्ली  प्रतिशत  द्न्य ८

 चण्डीगढ़  के
 व्यापारियों

 नेਂ  चण्डीगढ़  में  बिक्री  कर  की  दरें  बहुत  अधिक  होने  के  बारे  में

 चण्डीगढ़  प्रशासन  को  अभ्यावेदन  दिया  है  किन्तु  यह  सत्य  है  कि  व्यापार  पंजाब  और  हरियाणा के

 व्यापारियों  के  हाथों  में  चला  गया

 अभ्यावेदन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
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 विदेशी  कम्पनियों  दवारा  विदेशी  सारा  का  गेर-कानूनी  कारोबार

 3215.  श्री  |. «|  बालातंडायुत्तम  :  कया  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  आया
 ह

 कि  भारत  में  काम  करने  वाली  कुछ  विदेशी  कम्पनियां

 विदेशी  मुद्रा  का  गैर-कानूनी  कारोबार  कर  रही

 यदि  तो  उक्त  कार्यवाहियों  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  उल्लंघन  के  विशिष्ट  मामलों  में  जो  ध्यान

 मे ंआते  उनके  सम्बन्ध में  विधि के  अनुसार  आवश्यक  कार्रवाई की  जाती है  ।  विदेशी  मुद्रा
 नियमों  के

 ह

 को  रोकने  के  लिए  समय  समय  पर  यथोचित  विधायी  तथा  प्रशासनिक  उपाय

 किये  जाते है

 aq  1972-73  के  लिये  उड़ीसा  का  अनुमोदित  arias  योजना  परिव्यय

 3216.  श्री  चिन्तामणि  फपाणिग्रही  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वह  1972-73  के  लिय  उड़ीसा  का  अनुमोदित  वार्षिक  परिव्यय  क्या  है  ;

 इस  अनुमोदित  परिव्यय  में  केन्द्रीय  सहायता  की  राशि  कितनी  और

 (7)  विभिन्न  शीर्षों  के  अन्तगंत  अनुमोदित  परिव्यय  की  राशि  कितनी

 योजना  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्री  सोहन  :  तथा  :  उड़ीसा  के  लिए

 वार्षिक  योजना  1972-73  का  स्वीकृत  परिव्यय  57.  42  करोड़  रुपये  है  जिसमें  केन्द्रीय  सहायता
 की  31,04  करोड़ रुपये  है  ।

 विकास  की  विभिन्न  मदों  में  197  2-73  के  परिव्यय  के  वितरण  को  eats  वाला  एक  चिट

 सभा  पटलਂ  पर  प्रस्तुत  है  ।  प्रिंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  elo  3486172]

 हाड  प्लास्टिकਂ  का  RKaTyaq  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास  निगम  दवारा  तरीके  की  खोज

 3217.  श्री  राजदेव  fag :  क्या  विज्ञान  और  औद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  श्रीराम  औद्योगिक  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  विकसित  किए

 गए  ars  प्लास्टिक  ए०  बी०  एस०  का  उत्पादन  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास  निगम  ने  किसी

 और तरीके  की  खोज  की

 यदि  तो  क्या  इसका  आयात  कम  करने  और  इसकी  बढ़ती  हुई  भावी  मांगों  को  पुरा  करने
 के  लिए  सरकार  वाणिज्यिक  स्तर  पर  इसके  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देना  उचित  समझती  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  alo  जी

 श्रीमान  जी  ।  श्रीराम  औद्योगिक  अनुसंधान  द्वार  एटीएस  प्लास्टिक  न

 स्टाईलिश
 के  उत्पादन  के  लिए  एक  विधि  क  विकास  किया  गया  यह  कार्य

 एन  आर  डी  सी  अनुसंधान  विकास  के  द्वारा  प्रायोजित  किया  गया  था  ।

 देश  में  इस  cera  के  उत्पादन-विधि  को  लाइसेंस  देने  के  लिए  कायंवाही  पहले  से  ही  जारी
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 तौल  और  नाप  के  लिये  विधान  बनाना

 3218.  श्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ  :  कया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रेंगे

 क्या  तौल  और  माप  सम्बन्धी  war  समिति  में  राज्यों  wi  इस  बारे  में  कोई  सुझाव  दिय  है
 किं  तौल  और  माप  के  सम्बन्ध  में  कानून  के  उल्लंघन  के  लिये  दण्ड  देने  हेतु  विधान  बनाया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  बया  प्रतिक्रिया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  जी  हां

 भारत  सरकार  इस  मामले  पर  राज्य  केन्द्रीय  सरकार  के  सम्बन्धित

 भोक्ता ओं  के  प्रतिनिधियों  शिक्षण  वैज्ञानिकों  और  व्यापारियों  के

 विचार  जानने  के  बाद  निर्णय  करेगी  ।

 खादी  के  क्रय  में  कमी

 3219.  श्री  धम  राव  अफजलपुरकर  :  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  गत  दो  वर्षों  में  खादी  की  खरीद  में  कमी  आई  और

 (  यादि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  और  इसकी  बिक्री  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाय  ह  ?

 औद्योगिक  बिकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )
 :

 (»)  गत  दो  वर्षों  में  बिक्री

 26  करोड़  के  आस  पास
 स्थिर  रही  है

 sea  ही  नहीं  उठता  ।

 af  उपकरणों  के  उत्पादन  में  कमी

 3220.  शी  अरबिन्द  नेताम  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  कृषि  4aT,  गाहने  की  ट्रैक्टरों  के  फालतू  पानी  के

 पम्पों  तथा  अन्य  ऐ  से  हीਂ  उपकरणों  के  उत्पादन  में  गत  एक  वर्ष  से  कमी  हो  रही  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या  है  ?

 गेलिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  )  1970  की  तुलना  में

 1971. में  उत्पादन  में  थोड़ी  कमी  आई है  ।

 उपयुक्त  कृषि  उपकरणों  का  उत्पादन  ट्र  क्टर  उत्पादकों  द्वारा  किया  जाता

 है  ।  चूंकि  1971  में  1970  की  अपेक्षा दूँ  वटरों  के  उत्पादन  में  कमी  आई  है  कृषि  उपकरणों  और
 a

 ट  eu  के  लिये  अवश्यक  सहायक  पुर्जों  का  उत्पादन  भी  1971  में  कम  हुआ  है  ।

 अनुसंधान  के  लिये  सुविधाओं  के  अभाव  के  कारण  प्रतिभा-पलायन

 3221.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १

 क्या  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  विशेषज्ञ  अनुसंधान  की  पर्याप्त  सुविधाओं  के  अध्याय

 के  कारण  देश  छोड़  कर  जा  और

 यदि  तो  उक्त  प्रतिभा-पलायन  को  रोकने  के  लिय  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?  !
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 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  सुब्रमण्यम )  :  )  विदेश
 जाने

 वाले
 वैज्ञानिक  उच्च  प्रशिक्षण  अथवा  विषय  य  विशेष

 अनुभव
 प्राप्त  awa  के  लिय

 ऐसा
 करते

 हूँ
 ।  कुछ  लोग

 अत्यधिक  विकसित  देशों  में  रोजगार  सम्बन्धी  अच्छे  और  अधिक  सुअवसरों  के

 आकर्षण  में  जाते  हँ  |

 योग्यਂ
 वैज्ञानिकों  एवं  प्रौद्योगिकी  वादों  को

 अनुसंधान
 सम्बन्धी  सुविधाओं  को  प्रदान  करने

 के  लिये  जो  उपाय  किये  गये  उनमें  से  कुछ  निम्नलिखित  हँ

 (1
 उच्च  योग्यता  प्राप्त  वैज्ञानिकों  और  प्रौद्योगिकी  वादों  को  उपयुक्त  वैज्ञानिक  संगठनों

 मे ंज  लदी  रोजगार  दिलाने  के  लिय  भारत  सरकार  ने  अधिसंख्य  पदों a ay  निर्माण  करने  सम्बन्धी

 योजना  पर  अपनी  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  है  ।

 (
 9 a  )  उठानी  एवं  औद्योगिक  अत  संधान  परिषद  द्वारा  एक  वैज्ञानिकों  के  पुल  का  संचलन  किया

 1  रहा  है  उपयुक्त  संगठनों  में  अनुसंधान  संबंधी  अवसर  प्रदान  करता  है  |

 (3)
 विश्व  विद्यालय  अनुदान  सी  एफआईआर  एवं  अन्य  वैज्ञानिक  अधिकरणों

 ने  अनुसंधान  काय  के  लिये  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  और  अन्य  अनुसंधान  संस्थानों  में

 एक  बड़ो  संख्या  में  वरिष्ठ  और  कनिष्ठ  अनुसंधान  छात्रवृत्तियां  देता  आरम्भ  कर  दिया

 (4)  अनुसंधान  परियोजनाओं  पर  काय  करने  के  लिय  व  ज्ञानियों  को  अनुदान  प्रदान  किया  जाता

 a  |

 (5)  कुछ  चुने  हुए  विश्व-विद्यालयों  को  विशिष्ट  अनुसंधान  क्षेत्रों  में  अध्ययन  र ह  स्थापित

 करने  के  लिये  विश्वविद्यालय  अन  दान  आयोग  विशेष  सहायता  प्रदान  कर  रहा  है  ।

 (6)  विश्वविद्यालयों  में  प्रयोगशाला  का  अग्रिम  विकास  करने  और  विशिष्ट  उपकरणों  की  खरीद

 के  लिये  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  व्यवस्था  कर  दी  है  ।

 काल  मं  स्कूलों  शिक्षा-शल्क  का  एकीकरण

 3222.  श्री  पीलू  मोदी

 श्री  एम०  एम०  जोजफ

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  सेंग  कि

 क्या  स्कूलों  में  शिक्षा-शुल्क  के  एकीकरण  सम्बन्धी  राज्य  सरक।र  के  निर्णय  से  केरलਂ  में  कुछ
 विवाद  उत्पन्न  हो  गया  है

 क्या  केरल  सरकार  ने  यह  मामला  केन्द्रीय  सरकार  के  साथ  उठाया  और

 यदि  तो  भारत  सरक।र  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  (4)  जी  श्रीमान्‌  ।

 तथा  :  केरल  के  गैर-सरकारी  कालेजों के  प्रबन्धकों  ने  उस  विवाद  को  ह हल  करने में

 प्रधान  मंत्री  की  सहायता  मांगी  थी  जिसे  हाल  में  मित्र भाव  से  तय  कर  लिया  गया  है  |

 Short  supply  of  Cement  and  Salt  in  Champaran  District  of  Bihar

 3224.  Shri  Bibhuti  Mishra:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and

 Science  and  Technology  be  pleased  to  state

 ryearan. (a)  whether  supply  of  cement  and  salt  is  inadequate  in  Cham apres  district  of  Bibar
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 (9)  whether  prices  thereof  are  increasing  due  to  short  supply;  and

 (८)  if  so,  the  scheme  proposed  to  be  formulated  by  Government  to  ensure  adequate

 supply  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Sidde-
 shwar  Prasad)  (a)  &  (b)  Champaran  District  has  been  notified  as  goitre  endemic
 area  and  therefore,  only  iodised  salt  is  allowed  to  be  cunsumed  in  this  District.  There  is
 no  shortage  of  iodised  salt  in  the  Champaran  District,  nor  have  any  reports  been  received
 from  the  Government  of  Bihar  regarding  rise  in  the  prices  ofiodised  salt  in  this  District.  As

 regards  cement,  due  to  lack  of  sufficient  communication  facilities,  normally  North  Bihar

 including  Champaran  District  does  not  receive  adequate  supplies,  one  of  the  main  contri-

 buting  factors  being  absence  of  adequate  rail  links  over  the  river  Ganges  connecting  the
 North  with  South  Bihar.  The  Japla  Cement  Factory in  South  Bibar  remained  closed in

 1971  and  this  had  further  aggravated  the  supply  position  in  Bihar.

 (c)  Suitable  measures  have  b2en  taken  to  augment  supplies  to  this  region.  These  in-
 clude  creation  of  dumps  and  terminal  stations  for  rail-cum-road  movements  at  Barauni,
 Patna  and  Varanasi  to  facilitate  road  movements  from  these  stations  to  North  Bihar.  The
 Government  of  Bihar  have  also  promulgated  Gement  Control  Order  in  July,  1972  by  which
 the  State  Govt.  now  controls  both  appointment  of  stockists  and  their  sales.  With  the  re-

 opening  of  Japla  Cement  Factory  from  5th  July,  1972,  it  is  expected  that  the  supply
 Cement  Labour  have  gone  on  strike  from  17th  midnight position  wil!  improve  further.

 and  this1s  likely  to  affect  the  position  regarding  availability  of  cement.

 arta  विदेशों  बागानों  का  राष्टीय करण  करन  संबंधी  विधेयक

 3225.  श्री  ato  जना दं नन  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  केरल  सरकार  ने  केरल  में  विदेशी  ब/गानों'  का  राष्ट्रीयकरण  करने  संबंधी  एक  विधेयक

 भारत  सरकार  के  पास  स्वीकृति  के  लिये  भजा  है  ;  और '

 यदि  तो  उक्त  विधेयक  को  स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण हू
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 (at

 एफ०  एच०  :  तथा  :
 केरल

 सरकार

 प्रारूप से  अध्यादेश  si  प्रारूप उ  दुनिया  हेतु  राष्ट्रपति
 के  अनुदेशों  के  लिए  प्राप्त  हुआ  है  |  विधान नके

 कीन

 नीति  के  दृष्टिकोण  से  सावधानीपूर्वक  परीक्षा  किये  जाते  की  आवश्यकता  है  और  उसकी  परीक्षा

 की  जा  रही  है  ।

 रोलां  डिवीजन  में  छोट  समान  क  उपयोग

 3226.  श्री
 Wragg tag : :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  रीवां

 डिवीजन  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  स्थापित  करने  के  संबंध  में  वर्ष  1971-72  के  दौरान  कया  प्रगति

 हुई
 है

 !

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 (at

 सिद्धेश्वर  :  मध्य  प्रदेश  सरकार

 से  सुचना  मांगी  गई  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
 जायेगी  ।

 दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  उपक्रम  के  इक  नता  कौ  कुछ  व्यक्तियों  द्वारा  कथित  पिटाई

 3327.  श्री  ईश्वर  चौधरी
 कया  गृह

 मंत्री
 यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  उपक्रम  के  इक  यूनियन  श्री  आर०  पी०  भास्कर  को  25

 1972  को  ड्यूटी  के  समय  कुछ  व्यक्तियों  ने  बुरी  तरह  पीटा
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 क्या  उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  पुलिस  ने  कोई  रिपोर्ट  दर्ज  की
 है  ;  और

 यदि  तो  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  उपक्रम  अथव  पुलिस  ने  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  काय

 वाही  की  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 7-72
 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  :  जी

 ।
 25-

 को  दिल्‍ली  faa  प्रदाय  उपक्रम  में  वरिष्ठ  लिपिक  तथा  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  उपक्रम  मज़दूर  रक ग्रेस

 का  पदाधि: री  श्री  आर०  पी०  भास्कर  का  झगड़ा  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  उपक्रम  के  क्षत्रीय  अधीक्षक
 ba  a

 14)  के  कार्यालय  में  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदायਂ  उपक्रम  के  कनिष्ठ  लाइन  न  श्री  जगदीश  सिंह  के

 साथ  हुआ  ।  झगड़े  में  श्री  आर०  पी०  भास्कर  को  मामूली  चोट  आई  ।

 जी  श्रीमान  ।  पुलिस  को  की  गई  अपनी  रिपोर्ट  में  श्री  arco  पी०  भास्कर  ने  शिकायत

 की  थी  कि  श्री  जगदीश  fag  द्वारा  उसका  बदुआ  चुरा  गया  जिसमें  210  रुपये  थे  ।  25-7-72

 को  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  379  के  अन्तर्गत  पुलिस  थाना  पंजाबी  बाग  में  एक  मामला

 आर०  Ho  438  दायर  किय  गय  है  ।

 पुलिस  द्वारा  चोरी  के  आपराधिक  मामले  की  जांच  पड़ताल  को  जा  रही  है  |  दोनों  पक्षों

 की  शिकायत  तथा  जब् रावी  शिकायत  की  दिल्ली  विद्युत  प्रदोष  उपक्रम  के  प्राधिकारियों  द्वारा  विभागीय

 जाँच  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 Imbalances  in  Population  in  Border  Areas

 3228.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :  Wil!  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 -to  state  whether  infiltration  is  one  of  the  main  causes  of  imbalances  in  population  in  border

 areas  on  the  basis  of  religion  as  revealed  in  the  recent  Census  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  | 2  Mohsin)  :

 The  1971  Census.  has  not  revealed  any  imbalance  in  the  population  composition  of  the

 border  areas  that  can  be  traced  to  infiltration.

 इंजोनिर्वारंग  एककों  के  तथा  उत्पादन

 3229.  को  पुरुषोत्तम  काकोडकर

 श्री  Fo  लक प्पा

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि
 :

 (a)  क्य  इण्डियन  इ्जोनिर्यारग  एसोसिएशन  द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षण  के  अनुसार  इन्ही  निर्धारण
 औद्योगिक  एककों  को  भविष्य  में  और  अधिक  क्रय  देश  मिलने  की  तथा  उनमें  अधिक  उत्पादन  की  आशा

 और

 यदि  तो  सर्वेक्षण  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  चालू  वर्ष  में  कितने  क्रयादेश  मिलने  तथा

 तथा  कितन
 काए  on SHS  होने  की  सम्भावना  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  हा ं।
 ं

 सर्वेक्षण  111  कम्पनियों  का  किया  गया  था  जिसमें  इंजीनियरी  उद्योग  के  विभिन्न

 क्षेत्र  शामिल  है  आंकड़ों  का  विश्लेषण  करने  में  विगत  दो  छयाहियों  के  सर्वेक्षण  के  परिणामों  को  भी

 घ्यान  में  रखा  गया  ।  इनके  अनुसार  सामान्य  रूप  से  सम्पूर्ण  उद्योग  क्षेत्र  में  विशेषकर  इंजीनियरी  उद्योग
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 में  अधिक  आशावादिता  है  ।  उन्होंन  (1)  अधिकाधिक  पूंजी  मनी  (2)  अधिकाधिक  क्षमता
 का  (3)  अधिकारिता  रोजगार  की  संभावनाएं  (4),  क्र यादे शा  तथा  उत्पादन-स्थिति  में  सुधार
 और  (5)  निर्यात  के  वर्तमान  स्तर  के  बने  रहने  की  उन्होंने  ठीक  ठीक  आंकड़ों  नहीं  बताए  हूँ  )
 सम्भावना  का  अनुमान  लगाया  है  ।

 पूर्वोत्तर  परिषद्‌

 3230.  श्री  निहार  भास्कर  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  परिषद  अस्तित्व  में  आ  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  प्रमुख  बातें  ang  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  जी  श्रीमान्‌ ।

 उत्तर  पूर्वी  राज्य  नागालैंड  व  त्रिपुरा  के  राज्यपाल  और  इन

 राज्यों  के  मुख्य  मिजोरम  के  उप  राज्यपाल  तथा  मुख्य  अरुणाचल  प्रदेश  के  मुख्य  युक्त
 तथा  उनका  एक  सलाहकार  इस  परिषद  के  संदर्भ  है  ।  राज्यपाल  के  इसका  अध्यक्ष  मं  नत  किया

 गया  परिषद  एक  सलाहकार  एवं  सिफारिशी  निकाय  है  ।  इसका  मुख्य  काय  सम्पूर्ण  क्षेत्र  के

 लित  विकास  को  दृष्टि  में  रख  कर  क्षेत्नीय  समन्वित  योजना  बनाना  तथा  राज्य  पुनर्गठन
 1956

 के
 अधीन  गठित  क्षेत्रीय  परिषदों  के  समान  ara  निवेदन  करना है  |  परिषद  का  काय

 सुरक्षा  व  लोक  शान्ति  बना ये  रखने  के  लिए  सदस्य  राज्यों  द्वारा  किए  गये  उपायों  का  समय  समय  पर

 पुनरीक्षण  भी  करना  तथा  अन्य  उपायों  की  सिफारिश  करना  होगा  ।

 भारत  के  रिजवी  बेक  द्वारा  कम्पनियों  का  अध्ययन

 3231.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (4)
 भारत  के  रिज  बैबा  ने  290  कम्पनियों  का  जो  अध्ययन  हाल  ही  में  किया  था  उसके  निष्कर्ष

 क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरदार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  और  भारत  के

 रिजर्व  बैक  द्वारा  290  वितेतर  पब्लिकਂ  लिमिटेड  कम्पनियों  के  किये  गये  अध्ययन  क

 निष्कर्ष  भारत  के  रिजवी  बैंक  के  फरवरी  1972  के  बुलेटिन  में  उपलब्ध  है  और
 वह मुख्य  रूप  से  समवाय

 काय  विभाग  से  सम्बन्ध  रखता  है  ।

 सरकारी  सेवा  में  प्रवेश  हेतु  आयु-सीमा  को  बढ़ाकर  30  बैंक  तक  कर  देना

 3232.  कुमारों  कमला  कुमारी  :  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (®)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ar  विचार  सरकारी-सेवा
 में  प्रवेश  आयु-सीमा  को  बढ़ा  कर  30

 ag  कर  देने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  म  राज्य  मंत्री  राम  निवास  मिर्धा  )
 :  )  तथा

 कारी  सेवा  में  प्रवेश  ऊपरी  आयु  सीमा  में  30  ध  तक  की  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 नहीं  विभिन्न  पदों  के  लिए  आयु  सीमाएं  उनके  लिए  आवश्यक  योग्यता  तथा  अनुभव  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  निर्धारित  की  जाती  हैँ  ।  संयुक्त  परामशंदाती  व्यवस्था  के  कमंच।री  पक्ष  द्वारा
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 दिय  गए  एक  प्रस्ताव  के
 परिणामस्वरूप  अनुसचिवीय  अराजपत्रित  पदों  पर  भर्ती  के  लिए

 ऊपरी  आयु  सीमा  में  21  से  25  वर्ष तक  की
 वृद्धि  करने  के  आदेश

 1972  में  जारी  किए  जा

 चुके  हूँ  ।  इसके  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की  सिफारिश  के
 अनुसार  भारतीय

 प्रशसनिक

 सेवा  इत्यादि  की  प्रतियोगिता  परीक्षा  के  आधार  पर  भरी  जाने  वाली  श्रेणी  1  तथा  श्रेणी  11  के  पदों

 में
 भर्ती

 के
 लिए  ऊपरी

 सीमा में
 1972

 में
 24

 से
 26  ag  तक

 की  वृद्धि  कर  दी
 गई

 है  ।

 इसके  साथ  इंजी  नियमों  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  ary  के  लिए  जिन्होंने  गतिरोध  की  अवधि

 के  दौरान  इंजीनियरी  परीक्षाएं  मितव्ययता  के  आधार  पर  पास  की  थीं  उन  के  सम्बन्ध  में  1972-

 73  में  होने  बाली  इंजीनियरी  सेवा  परीक्षाओं  में
 तथा

 इसी  प्रकार  वर्ष  1973  एवं  1974  की
 इंजीनियरी

 सेवा  )  परीक्षाओं  के  लिए  भी  30  वर्ष  तक  की  वृद्धि  कर  दी  गई  है  ।  इंजीनियरी  सेवाओं

 तथा  इंजी  नियति  पदों  के  सम्बन्ध  में  जिन
 पर

 भर्ती  प्रतियोगिता  परीक्षा  के  आधार  पर  न
 हो

 कर  अन्य

 प्रक्रिया  से  होती  उनके  सम्बन्ध  में  35  वह  की  अधिकतम  ऊपरी  यु  सीमा  को  ध्यान  में  रखते

 ऊपरी  आयु  सीमा  में  5  ag  की  छूट  दी  गई  है  ।

 सरकार  से  धन  वसूल  करने  के  लिये  नियोक्ताओं  के  हथकंडा

 3234.  श्री  ज्योतिमय  बसु :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उनक  बयान  5  1972  के  से  काशी  होने  वाले

 बंगाली  में  प्रकाशित  अब  दि  एम्पलाइज-टु  रिलाइज  मनी  ग्राम  गवर्नमेंट  भिषेक

 के  अन्तरगत  प्रकाशित  समाचार  की  और  दिलाया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  सिद्धेश्वर  सरकर  प्रेस  विज्ञप्ति

 के  अवगत  है  ।

 एसा  कई  दृष्टांत  इस  मंत्रालय  के  समक्ष  नहीं  आया  है  ।

 कलकत्ता  के  एक  राष्ट्रीयकृत  बेक  A  लगभग  60  लाख  रुपये  की  जाल-साजी

 3235.  श्री  ज्योति  बसु  :  क्या गह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मई  1972  बाल कत् ता  के  एक  राष्ट्रीयकृत  बेक  के  साथ  लगभग  60  लाख  रुपय

 की  जाल  साजी  के  संबंध  में  गिरफ्तार  किय  गये  व्यक्तियों  के  नाम  तथा  अन्य  पूर्ण  यौरा  क्या  है  ;

 बाद में  छोड़े  गये  अथवा  जमानत  rat  रिहा  किये  गये  व्यक्तियों  के  नाम  तथा  तत्संबंधी  पूरा
 विवरण  क्या  है  तथा  इसके  क्या  कारण  है  ;

 क्या  पुलिस  ने  इस  जाल  साजी
 से

 संबंध व्यक्तियों  के  विरूध्द  आरो
 प-पत्र

 तेयार  करके  पेशा

 कर  दिये  है  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  इस  मामले  को  वापस ले  लेने  का  को  ई  प्रस्ताव  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  :  यूनाइटेड
 बेक  आफ

 रास्ता  में  घोखा घड़ी  के  संबंध  में  निम्नलिखित  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  थे

 (1)  ऋतिक  चन्द्र  मजूमदार  )

 (2)  गुरुवार  पंजा
 य  पांच  व्यक्ति बक  के  कमंचारी नहीं  ह  ।

 3)  बाबा  कुमार  नाक
 26-4-1972  को  गिरफ्तार  किया  गया  |

 (4)  मती लाल  पाल  |

 (5)  पुलक  चन्द्र  पाल  J
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 (6)  रतन  कुमार  मजूमदार  बैक  वा  कमी चा  री  नहीं  4=-  5-7  2  को  गिरफ्तार

 किया  गया  ॥

 7) f  नलिनी  रंजन  कलकत्ता  शाखा  ।  27-4-1972  को  उसकी  गिरफ्तारी (  ह
 के  समय  वह  क्षेत्रीय  प्रबन्धक  के  रूप  में  कार्य  कर  रहा  था  |

 (8)  घोरेन्द्र  चन्द्र  नई  म/णिकतोला  दाखा  का  28-4-  1972  को  गिरफ्तार

 किया  गयਂ  था  |

 (9)  बलदेव  मुख्यालय  की  9.0  उद्योग  योजना  के  अधीन  दिये  जाने  वाले  ऋण

 सहायक  प्रबन्धक  तथा  29-4-72  को  गिरफ्तार  किया  गया  |

 (10)  कृष्ण  गोपाल  अग्रिम  घन  नियंत्रण  विभाग  का  अधिकारी  मुख्यालय  लघु  उद्योग

 योजना  ,  को  4-  5-72  को  गिरफ्तार  किया  गया  ।

 (11)  अनिल  कुमार  बैंक  के  हाथी  बागान  शाखा  के  सुरक्षा  विभाग  का  को

 4-5-72  को  गिरफ्तार  किया  गया  |

 (12)  सुबोध  कुमार  तोलियागंज  गाना  के  प्रबन्धक  को  गिरफ्तार

 गया  |

 (13)  चित्तरंजन  दत्त  29-5-1972  को  गिरफ्तार  किया  गया  ।  वह  बेक  कर्मचारी  नहीं  है  ।

 (14)  विनय  भूषण  बहलाता  दाखा  के  प्रबन्धक  को  12-6-1972  को  गिरफ्तार

 किया  गया  |

 सभी  अभियुक्त  व्यक्ति  पुलिस  की  हिरासत  में  थे  तथा  इसके  बाद  ढाई  माह  तक  जेल  की

 हिरासत  में  रहे  ।  अपराध  संख्या  2,  5,  7,  8,  9,  10,  11  और  12  को  मुख्य  प्रजिडेंसी  मे  मजिस्ट्रेट
 द्वारा  10-7-1972 को  जमानत  स्वीकृत  को  गई  थी  ।  अभियुक्त  संख्या  1,  3,  4,  6,  13  और  14

 को  मुख्यਂ  सिटी  सेशन  कोट  द्वारा  10-8-1972  को  जमानत  स्वीकृत  की  गई  थी  ।

 काफी  संख्या  में  दस्तावेज  पकड़े  गये  है  ।  इनकी  संवीक्षा  की  जा  रही  है  ।  एक  बड़ी  संख्या

 में  लोगों  से  पुछ  ताछ  को  जानी  है  ।  wT  इस  मामले  को  जांच-पड़ताल  पुरी  करने  में  तथा  आ  रोप-पत्र

 प्रस्तुत  करने  में  कुछ  समय  लगेगा  |

 इस  मामले  को
 वापस

 लेने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 Residential  Quarters  for  Posts  and  Telegraphs  Employees  in  Pali  City
 (Rajasthan)

 3236.  Shri  M.  Daga:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state

 (a)  Whether  no  residential  quarters  have  been  provided  to  the  Posts  and  Telegraphs
 employzes  working  in  Pali  City  of  Rajasthan  which  adversely  affect  the  efficiency  of

 employees  coming  from  far  off  places  and  they  have  to  pay  high  rents  ;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  provide  residential  accommodation  to  the  em-
 ployees  nearby  Posts  and  Telegraphs  Office  and  ifso,  the  time  by  which  a  final  decision
 will  be  taken  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna):  (a)  One  residential
 quarter  for  the  post  of  Postmaster,  Pali  Post  Office,  has  been  provided.

 (b)  It  is  intended  to  provide  residential  accommodation  to  employees  near  Posts  and

 Telegraphs  Office  subject  to  availability  of  suitable  land.  A  target  date  for  this  work  will
 be  fixed  after  the  land  is  acquired.
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 खादी  तथा  प्रा मोद योगों  के  संवर्धन  के  लिये  योजना

 3237.  श्री  सी०  जनार्दन  :  नया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  मारेंगे  कि

 क्या  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  अयोग  चालू  वर्ष  में  खादी  आन्दोलन  की  स्वर्ण  जयन्ती  मना

 रहा

 क्या  आयोग  स्वरण  जयन्ती  वर्ष  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  के  संवधन  के  लिय  कोई  विद्वेष

 योजन  कर  रहा  है  ;  और

 यदि  at,  तो  इसकी  मुख्य  बाते  क्या  हू
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  )  और  हाँ

 आयोग  के  कार्यक्रम  में  य  बातें  शामिल  है

 (1)  एक  लाख  खादी  परिवारों  का  नाम  दर्ज  करना

 पे  प्लेटों  को  प्रकाशन  रेडियो  विचार  अध्ययन  गें  टियों

 फिल्मों  के  आयोजना  आदि  के  माध्यम  से  | ज व्यक्तियों ह  को  दिक्षा  देने  का  और

 (3)
 उन्नत  औजारों  तथा  आयोग  की  उपलब्धियों  की  प्रदर्शनी  आयोजित  करना  तथा  प्रदर्शनी

 के  एक  अंग  के  रूप  में  सिले-सिवाय  वस्त्रों  और  ग्रामोद्योग  उत्पादों  की  बिक्री  करना  ।

 रास-बार  स्विमिंग  फैक्टरों  का  स्थापना  स्थल

 3238.  श्री  सी०  जनादंनन  :  क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्रास-बार  स्विमिंग  फ  वटरी  की  स्थापना  के  स्थान  के  बारे  में  नीचे य  लेने  के  geet  की  नवीनतम

 स्थिति  क्या  है

 क्या  इस  बारे  में  केरल  सरकार  के  प्रस्ताव  तथा  विशषज्ञ  दल  की  सि  फारिशों  पर  इस  बीच

 विचार  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  अन्तिम  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  से  दूसरे  स्विमिंग  कारखाने  के  स्थान

 निर्धारण  का  प्रइन  अभी  भी  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 Abduction  of  Girls  in  Delhi  During  Last.  three  Years.

 3240.  Shri  Ishwar  Chaudhri  e e

 Chaudhry  Dalip  Singh

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  and  the  details  of  the  incidents  of  abduction  of  girls  from  Delhi  reported
 during  the  last  three  years;

 (b)  the  number  of  girls,  out  of  them,  handed  over  to  their  guardians  ;

 (c)  the  reasons  for  which  Police  has  been  unable  to  trace{the  rest  of  the  girls  and  the

 steps  taken  to  recover  the  remaining  girls ;  and

 (d)  the  efforts  made  to  check  such  incidents in  future  and  the  results
 thereof

 ?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin):
 (a)  110  girls.  A  statement  of  the  details  of  the  incidents  of

 abduction
 i is  being  compiled

 and  will  be  laid  on  the  table  of  the  House.
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 (b)  104  out  of  110  girls  have  been  recovered  and  handed  over  to  their  guardians.

 (c)  Despite  best  efforts  of  the  local  police,  no  ciue  of  the  culprits  or  the  remaining
 abducted  girls  could  be  found.  The  6  cases,  3  of  the  year  1970  and  3  of  the  year  1971
 were  sent  up  as  untraced  as  cases  of  elopement.

 (d)  The  beat  patrol,  plain  clothed  and  uniformed  policemen  are  detailed  near  girls
 schools/colleges  and  in  the  business  centres  to  cheque  such  crimes.  However,  there  is  little

 scope  for  preventive  action  by  the  police  in  cases  of  elopement  which  are}  registered  in
 the  police  stations  as  abduction.

 पांचवी  योजना  के  प्रति  दृष्टिकोण  के  बारे  में  प्रमख  अहं-शास्त्रियों  में  मतभेद

 3241.  थ्रो  जगन्नाथ  मिश्र  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  में  आयोजित  विचार  गोष्ठी  में  पांचवी  योजना  के  प्रति  दृष्टिकोण  के  बारे  में

 प्रमुख  अधथे-दास्त्रियों  में  मतभेद  और

 यदि  तो  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  मारिया :  )  तथा  माननीय  सदस्य  द्वारा

 जिस  विचार  गोष्ठी  की  ओर  संकेत  किया  गया  है  उसके  संबंध  में  पता  लगाना  कठिन  है  क्यों  कि  प्रशन

 बहुत  स्पष्ट  नहीं  है  ।  यह  सत्य  है  योजना  के  प्रति  दृष्टिकोण  के  बारे  में  विभिन्न  अथंशास्त्ी  अलग

 अलग  राय  व्यक्त  करते  र  हेतु  ।  योजना  के  प्रति  दृष्टिकोण  अस्थाईतौर  पर  तयार  किया  प्रलेख

 है  तथा  विचार-विमर्श  और  इस  पर  जनता  की  प्रतिक्रिया  को  जानने  के  उद्देश्य  से  देश  के  सामने  रखा

 गया  है  |  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रति  दृष्टिकोण  के  अंतिम  रूप  देते  समय  इन  प्रतिक्रियाओं  को  ध्यान

 में  रखा  जायगा  ।

 भारत  अआफ्यल्मिक  ग्लास  लिमिटेड  की  केंटीन  का  कार्यकरण

 3242.  श्री  कृष्णचन्द्र  great  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  |  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  आफ्थैलिमक  ग्लास  दुर्गापुर  की  atta  में  कितने  व्यक्ति  दैनिक  मजूरी
 यर  कार्य  कर  रहे  है  ;

 उनमें  से  कितने  कर्मचारियों  ने  240  दिन  की  निरन्तर  सेवा  पूरी  कर  ली  है  ;  और

 240  दिन  की  निरन्तर  सेवा  पूरी  करने  के  बाद  उन्हें  नियमित  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे  हू  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  और
 :

 कैन्टीन  में  काम  करने  वाले  कम्पनी  के  तमंचा री  नहीं  हैं  ।  उनकी  नियुक्ति  कैन्टीन  की  प्रबन्धक

 समिति  द्वारा  अलग  से  की  जाती  है  ।  कम्पनी  के  कर्मचारी  के  रूप  में  उनकी  सेवा यें  नियमित  करने

 का  प्रश्न
 ही  नहीं  पदा  होता  |

 अधिक  गति  से  चलने  वाली  साइकिलों  का  निर्माण

 3243.  श्री  fag  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जोरहाट  स्थित  प्रादेशिक  अनुसंधान  प्रयोगशाला  ने  एक  ऐसे  वियर  उपकरण  का

 sate  किया  है  जिससे  बिना  अधिक  पैडलਂ  घुमाये  साइकिल  की  रफ्तार  को  बढ़ाया  जा  सकता है  ;
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 क्या  इसके  लिय  अपेक्षित  पुर्जों  को  स्वदेश  में  बनाया  जा  सकता

 क्या  इस  उपकण  से  साइकिलों  की  रफ्तार  दुगुनी  हो  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इसका  निर्माण  व/णिज्यिकास्तर  पर  शुरु  करने  पर  विचार

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )
 :  से  (77)  :  हां  ।

 यह  नेशनल  fad  डवलपमेंट  कारपोरेशन  अ  फ  को  सौंप  दिया

 गया
 है  इसके  वाणिज्यिक  स्तर  पर  उपयोग  की  संभावनाओं  का  पता  लगा  रहा  है  ।

 Posters  Allegedly  brought  out  by  Pro-Pak  Razakars  for  Merger  of  Murshida-
 ad  in  West  Bengal  with  Bangladesh

 3244.  Shri  M.  S.  Purty  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state;

 (a)  whether  some  pro-Pakistani  Razakars  had  brought  out  posters  for  immediate
 merger  of  Murshidabad  in  West  Bengal  with  Bangladesh;  and

 (b)  ifso,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  H.  Mohsin):
 (a)  and  (b)  :  Facts  are  being  ascertained.

 Development  of  Bihar

 3245.  Shri  M.S.  Purty  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science
 -and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Central  Government  have  been  urged  to  bring  about  radical  changes
 ‘in  order  to  speed  up  the  pace  of  industrialisation  of  the  backward  areaslike  Bihar  ;  and

 (b)  whether  Government  have  made  any  changes  in  their  policy  ;  if  so,  the  nature
 ‘thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Sidde-
 shwar  Prasad)  :  (a)  &  (b)  :  Apart  from  the  concessional  finance  scheme  announced

 ‘by  the  financial  institutions  in  1970  and  the  Transport  subsidy  scheme  and  10%  subsidy
 scheme  announced  by  this  Ministry  in  1971  there  are  at  presentno  fresh  schemer  under
 consideration  in  this  Ministry  nor  any  specific  proposals  received  in  this  regard,  to  give  fur-
 ther  conce  sions  for  setting  up  industries  in  backward  areas.  However,  it  has  recently  been

 -decided  to  increase  the  number  of  districts  eligible  for  the  10%  Central  subsidy  scheme
 1971  and  to  extend  the  eligibility  for  10%  Central  subsidy  to  industrial  units  having  a
 total  fixed  sapital  investment  exceeding  Rs.  50  lakhs  in  value.

 केरल  कसी मंट  की  कम  सप्लाई

 3247.  श्रीमती  भादंवि  तनकप्पन  :  कया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  किक पा  करेंगे  कि

 क्या  केरल  में  सीमेंट  की  कम  सप्लाई  की  जा  रही  है  और  इसी  कारण  अनेक  सरकारी  और

 री  भवनों  के  निर्माण  में  दिक्कत  आ  रही  है

 यदि  क्या  केरल  सरकार  ने  इंस  संबंध  में  कोई  अनुरोध  किया  है  ;

 क्या  केरल
 में

 सीमेंट  की
 कमी  व  गनों  की

 कमी
 के  कारण  हुई

 और

 यदि  तो  केरल में  सीमेंट  की  कमी
 दुर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हूँ  ?
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 ाा एएए एएणएएएएुग्एतइ एएए एएएल्‍टएएएएतघणएएएएएएएएएटे””टएणएओचड शप ए  एएए  —_—  रसटटटटवयप्यट

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  और

 1972  में  केरल  राज्य  में  भे  जे  गये  सीमेंट
 का

 मासिक  औसत  58490 मी  ०  टन  है  जबकि  में  49984
 मी०  टन  था  ।  अभी  सीमेंट  की  मांग  बढ़  जाने  के  कारण

 अर्धसरकारी  मांग  कर्ताओं
 से  अपर्याप्त  सप्लाई  होने  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  मिली  थीं  ।

 और  :  लाने  ले  जाने  में  कठिन  इयां  केरलਂ  राज्य  में  सीमेंट  संभरण  करनेਂ  वाले

 एक  कारखाने  पादुकोण  सीमेंट  कारखाने  में  हडतालਂ  होने  से  तथा  सड़क  के  जरिये  सप्लाई  लेने  में
 कारी  मांग कर्ताओं  की  सामान्य  अरूचि  होने  के  कारण  सप्लाई  की  स्थिति  कुछ  खराब  रही  ।

 म्ख्म्ज््जा
 wt 1972  में  उत्तर  में  खाद्यान्न  ढोने  के  कार्य  को  च  प्राथमिकता  दिय  जाने  की  वजह  सेਂ  रेलवे

 द्वार  सीमेंट  लाने  ले  जाने  पर  भी  प्रभाव  पड़ा  था  ।  मई  मास  में  भूस्खलन  होने  के  कारण  घाट  क्षत्र  में
 रेल  का  आना  जाना  भी  अस्थायी  रूप  से  बंद  कर  दिया  गया  था  |

 मालगाड़ी  के  डिब्बों  की  अपर्याप्त  सप्लाई  को  पुरा  करने  तथा  सप्लाई  की  स्थिति  में  सुघर  करने
 के  लिये  उचित  मामलों  में  उन  कारखानों  को  जो  दूरवर्ती  क्षेत्रों  में  स्थित  आवश्यक  पड़ने  पर  अधिक

 भाड़े  पर  महंगे  रास्तों  से  सप्लाई  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  मंजूरी  दी  गई  सड़क  द्वारा  ढोने  की

 भी  उदारता  से  दी  गई  है  ।  चेंगनशो
 री

 तथा  क्वीन  में  गोदाम  बनाने  तथा  रेल  सह  सड़क  अथवा  सड़क
 द्वारा  सीमेंट  ढोने  की  भी  मंजूरी  दी  गई  100  कि  oFyo  से  दर  गंतव्य  स्थान  तक  सीमेंट  ढोने  के  लिए
 चालू रेल  भाड़े  के

 125  %  तक  उत्पादकों को  प्रतिपूर्ति  करने
 का

 भी  निश्चय  किया  गया  है  ।  सीमेंट
 ढोने के  लिये  विभिन्न  कारखानों  में  मालगाड़ी  के  डिब्बे  उपलब्ध  करने  में  सुधार  लने  के  लिये  रेलवे  से

 भी  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  द्वारा  आयोजित  सेमिनार

 3248.  श्री  बे कारिया  :  क्या  अन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अगस्त  के  प्रथम  सप्ताह  में  भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  द्वारा  एक  सेमिनार

 का  आयोजन  किया  गया  था  ;  और

 यदि  तो  उसमें  किन  बातों  पर  चर्चा  हुई  और  क्या  निष्कर्ष  निकले  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रॉनिक्स  गृह  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा

 अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  :  हां  ।

 निम्नलिखित  छः  विषयों  पर  चर्चा  हुई  ——

 (1)  संचार

 (ii)  मौसमविज्ञानी

 (iii)  भूसम्पंदा  का  सर्वेक्षण

 (iv)  भू गणित

 (४)  नौसंचालन

 (vi)  अन्तरिक्ष  विज्ञान  ।

 सेमिनार  में  हुए  विचार-विमश  से  जो  सिफ़ारिशों  मोटे  तौर  पर  सामने  आई  थीं  वे  :  थी  :

 (1  संचार--देश  की  जनता  तक  के  लिए  उपग्रह-संचार-व्यवस्था  की  आवश्यक

 उपयुक्त  प्रतीत  होती  विकास  कार्यों  के  लिए  टेली  विजन  जेसे  आधुनिक  माध्यम  की

 गीता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक  संचार  उप गृह  से  सम्बन्धित  अनेक  वैकल्पिक  व्यवस्थाओं

 पर  विचार  किया  गया  ताकि  एक  ऐसी  मिली-जुली  राष्ट्रव्यापी  उत्कृष्टतम  प्रणाली  तयार

 की  जा  सके  जिसमें  कमी  पर  areas  वाले  माइक्रोवेव  सम्पर्क ों  तथा  टेलीविजन

 के  अलावा  उपग्रह-संचार  की  सहायता  से  प्रसारण  करने  की  व्यवस्था  भी  है  ।
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 (1)  सौसमविज्ञान--मौसम  सम्बन्धी  स्थितियों  को  अध्ययन  किया  जाना  चाहिए  तथा  उन्हें
 मानीटर  करना  चाहिए  और  आंकड़ें  इकट्ठे  करने  के  आधुनिकतम  तरीकों  का  अध्ययन

 भी  किया  जाना  चाहिए  ताकि  पूर्वानुमान  करने  की  क्षमता  में  सुधार  हो  ।  एक  राष्ट्रीय

 उपग्रह  मौसम-विज्ञान  आंकड़ा  केन्द्र  की  स्थापना  करने  की  सिफारिश  की  गई  है  ।

 (iii)  भू-सम्पदा  का  सर्वेक्षण--दूर  से  अध्ययन  करने  की  नई  तकनीक  का  विकास  किया  जाना

 चाहिए  तथा  उपभोक्ताओं  की  इसकी  जानकारीਂ  दी  जानी  चाहिए  ताकि  व  इससे  आर्थिक

 लाभ  उठा  सके  ।  अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  किये  जिसमें  दूर  से  अध्ययन

 करने  की  तकनीकों  से  सम्बन्धित  कार्यक्रम  भी  शामिल  या  कार्यान्वयन  सफलतापूर्वक

 करने से  ए  सी  सुचना  प्राप्त  हो  सकेगी जो  आर्थिक  दृष्टि  से  बहुत  ही  लाभप्रद होगी  ।

 (iv)  भूगणित--भूगणित  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पूति  के  लिए  उपग्रह  की  सहायता  से

 भूगणित  सम्बन्धी  अध्ययन  करने  की  नई  तकनीक  काम  में  लाई  जानी  चाहिए ।

 (४)  नौसंचालन--नौसंचालन  में  अन्तरिक्ष  का  उपयोग  ज्यादातर  उन  प्रयासों  के

 परिणामों  के  रूप  में  होगा  जो  उपग्रह  को  सहायता  से  संचार  व्यवस्था  स्थापित  करने  के  लिए

 किए  जायेंगे  ॥

 (Vi)  अन्तरिक्ष  विज्ञान--अनेक  सिफारिशें  की  गई  जिनमें  वायु  विज्ञान  से  सम्बन्धित

 आयनमण्डल  एवं  विद्युत घारा  at  विषवदीय च्  अनियमितता  को  समझने  के  लिए

 किए  जाने  वाले  तथा  खगोलविज्ञान  सम्बन्धी  परीक्षणों  को  करने  के  लिए  उपग्रहों  का  प्रयोग

 शामिल है  ।

 अन्तरिक्ष  सेमिनार  से  प्राप्त  हुई  विवरणय क्त क्त  सिफारिशों  की  ate  ध्यानपूर्वक  एवं  बिस्तार

 से  करेगा  उन्हें  ठोस  प्रस्तावों  का  रूप  दिया  जा  सके  |

 गुजरात  राज्य  के  लिए  नमक  उपकर  निधि  का  उपयोग

 3249.  श्री

 श्री  डी०  पी०  जडेजा

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  उत्पन्न  होने  वाले  नमक  का  60
 प्रतिशत  भाग  गुजरात  से  आता  है  और  वह  उपकर

 के  रूप  में  केन्द्रीय  खजाने  में  प्रति  वर्ष  भारी  धनराशि  देता  है  ;

 क्या  गुजरात  सरकार  को  नमक  उपकर  निधि  से  कोई  सहायता  नहीं  दी  गई  थी
 और  यदि

 तो  इसके  कया  कारण  है  ;  और

 उपकार  का  प्रयोग  किस  प्रयोजन  के  लिए  होता  है,और  उपकर  से  प्राप्त  राशि  को  वितरण

 के  लिए  कया  कसोटी  अपनाई  जाती  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  at

 नमक  उपकर  लाभ  में  से  गुजरात  सरकार
 को

 संघ  कोई  सहायता  नहीं  दी  गई  सहायता

 सामान्य रूप  स  लाभाधिकारी  नमक  लाइसेंस  प्राप्तकर्तताओं को  दी  जाती है

 नमक  उपकर  अधिनियम  1953 की  घारा  4  की  के  अनुसार  उपकर  का  लाभ  कर  इक
 करने  की  लागत  को  कम  यदि  संसद  कानून  द्वारा  निम्नलिखित  उद्देश्यों  में  से  सभी  अथवा  किसी

 एक  का  उपयोग  करने  के  लिये  एसी  व्यवस्था  करती  है  अर्थात :

 केन्द्रीय  सरकार  को  नमक  संगठनों  पर  खर्च  किये  गय  प्रय  को  पूरा
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 संघीय  एजेंसियों  के  द्वारा  नमक  के  बनाने  संभरण  तथा  वितरण  सम्बन्धी  किये  गये

 कार्यों  की  लागत  को  पुरा  करने  TAT  अन्य  एजेंसियों  के  द्वारा  नमक  के  बनाने,संभरण  तथा

 वितरण  या  विनियमन  तथा  नियंत्रण  रखने  तथा  किसी  विशेष  उपाय  के  बारे  में

 (1)  अनुसंधान  केन्द्रों  तथा  आदद  नमक  फार्मों की  स्थापना  तथा  रखरखाव  ;

 (2)  नमक  कारखानों  की
 रख-रखाव  तथा

 (3)  नमक  के  as  निर्घारित

 (4)  नमक  के  निर्माताओं  में  सबका  रिता  प्रयासों  को  प्रोत्साहित  करना  तथा  बढ़ावा  और

 (5)  नमक  उद्योग  में  काम  कर  रहे  कमेंचारियों  के  कल्याण  को  प्रोत्साहन  देना
 ।

 इन  उद्देश्यों  को  पुरा  करने  के  सरकार  नमक  उपकर  के  लाभ  के  प्रयोग  पर  सरकार  को

 सलाह  देने  के  लिये  नमक  का  एकਂ  केन्द्रीय  सलाहाकार  परिषद  तथा  नमक  की  छः  प्रादेशिक  सलाहकार

 परिषदों  का  गठन  किया  है  नीचे  लिखित  विकासात्मक  प्रकार  के  और  अथवा  श्रमिक  कल्याण  के  कय

 उपकर  के  लाभ  में  से  सहायता  के  लिए  सामान्य  रूप  से  विचार  किया  जाता  है  :--

 जल  प्रदाय

 सड़क

 चिकित्सा  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 विकासात्मक  काय  तथा  अनुसंधान  के  लिये  सहायता  सम्मिलित  है  )  नमक

 के  निर्यात  के  लिये  बंदरगाह  में  तथा  रेलवे  साइडिंग  में  सुधार  और

 (=)  नमक  उद्योग  में  कार्य  कर  रहे  कम चा  रियों  के  बच्चों  के  लिये  शेक्षणिक  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 करना  अथवा  बढ़ौतरी  करना  |

 दक्षिण  जोनल  परिषद  की  jase

 3250.  स्त्री  ato  वी०  नायक  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  जोनल  परिषद  की  बैठक  में  नदी  जल  विवाद  जसे  मुख्य  मामलों  पर  चर्चा  की

 गई  घी  ;  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क्ुष्ण  चन्द्र  :  दक्षिण  क्षेत्रीय  परिषद  की
 गत

 बठक

 में  किसी  सदस्य  राज्य  द्वारा  बहस  के  लि'ए  ऐ  से  किसी  मद  का  सुझाव  नहीं  दिया  गया  था  |

 प्रदान  नहीं  उठता
 |

 डाकघरों  में  चोरी  और  लूटपाट  की  घटनायें

 3251.  थी  प्रसन्न  भाई  मेहता  :

 श्री  पी०  गंगादेवी  १

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  अनेक  चोरों  और  लुटेरों  नेਂ  डाकघरों  पर  दावा  बोलना  आरम्भ  कर  दिया  है
 ;

 यदि  तो  इस  वर्ष  में  अब  तक  ऐसी  घटनाएं  कितनी  हुई  हैँ  और  डांस  तथा  तार  विभाग

 को  कितनी  हानि  हुई  है  ;  और

 समस्त  देश  में  डाकघरों  की  पूर्णरूप  से  रक्षा  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हें  ?
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 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा
 )  छोटे-छोटे  मामलों  को  छोडकर  चालू  वर्ष

 rons  | के  दौरान  चोरी  और  डकौती  के  HSH  मामले  छ  दुह

 10

 15032  रुपय  |

 राज्य  के  पुलिस  प्राधिकारी  डाक  व  तार घरों  की  रक्षा  की  व्यवस्था  करते  हैं  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  जनताधारण  क
 उपयोग  कौ  वस्तुओं  तथा  पूंजीगत  वस्तुओं  का

 उत्पादन
 बढ़ाने  पर  जोर

 3252.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता
 :

 श्री  पी०  गंगादेव

 क्या  योजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 q  क्या  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल  संघ  ने  यह  मांग  की  है  कि  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना

 में  जनसाधारण  के  उपभोग  को  कच्चे  माल  को  वस्तुओं  तथा  पू  जीगत  वस्तुओं  के  निर्माण  पर  जोर  दिया

 जाना  चाहिए ;  और

 यदि  तो  क्या  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल  संघ  की  समिति  ने  पांचवीं  पंच  वर्षीय

 योजना  पर  सरकारी  दृष्टिकोण  पर  विचार  किया  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन
 और

 भारतीय  वाणिज्य  तथा

 उद्योग  मण्डल  संघ  से  म/लम  हुआ  है  कि  योजना  आयेग  के  दस्तावेज  यानी  का

 16  1972  को  संघ  द्वारा  नियुक्त  एक्‌
 समिति  की  बं  ठक  में  विचार  किया  गया  था  ।  साथ

 ही  समिति  के  विचार  उत्पादन  के  नए  ढाचे  वाले  सुझाव  को  शामिल  किया  गया  था-जहां  पर  अधिक

 से  अधिक  लोग  कई  सामूहिंग  उपभोक्ता  कच्ची  मध्यवर्ती  और  पूंजीगत  वस्तुओं  की

 सप्लाई  बढ़ाने  में  अपना  सहयोग  देते  रहे  ।  पता  चला  है  कि  संघ  द्वारा  गठित  योजना  उप-समिति  मामले

 की  जांच  कर  रही  जो  कि  उस  विषय  पर  अपने  विचारों  को  अभी  तक  निश्चित  नहीं  कर  पाई  है  ।

 Arrest  of  two  Americans  for  spying  Activities  in  Chamoli  and  Almora
 Districts  of  U

 3253.  Shri  Hari  Singh :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  two  Americans  were  arrested  in  June,  1972  on  the  charge  of  spying  in
 the  restricted  area  of  Chamoli  and  Almora in  Uttar  Pradesh ;

 (b)  if  so,  the  number  of  days}for  which  they  had  been  indulging  in  spying  activities
 in  these  districts  ;  and

 (c)  whether  some  documents  relating  to  spying  activities  were  also  seized  from
 them  ?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin) ह
 (8)  to  (0)  Informatioa  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 wey  बत्ती  को  समाप्त  करने  के  लिए  राज्यों  की  सहायता

 3254.  श्री  हरीसिंह :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  ने  राज्यों  को  दस्यु वृत्ति  को  समाप्त  करने  के  लिय  विशेष  केन्द्रीय  सहायता

 देने  का  निर्णय  किया  है  ;  और

 यदि  तो  विभिन्न  राज्यों  को  केसे  तथा  कितनी  कितनी  सहायता  दी
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 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  (@)  चम्बल  घंटी  क्षेत्र  से डकैती  के  अपराध
 का  उन्मूलन  करने  की  दृष्टि  से  केन्द्र

 सरकार
 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  aa  के  व्यंपर्के

 सामाजिक  आधिक  विकास  की  योजना dare  कर  रही  है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  किसी  विशष  केन्द्रीय

 सहायता  के  प्रइन  पर  यथा  समय  विचार  किया  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ॥

 ी  री भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  की  परोक्ष  म  बठन  के  लिए  स  रनबीर  कर्मचारियों  को  अवसर

 3255.  श्री  क्‌०  एम०  मधुकर

 श्री  दिग्विजय  नारायण  सिह

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  सभी  कम में चा  के  बनाये  थम  श्रणी  के  पदों  पर
 नहीं  है  केवल  उन

 व्यक्तियों  जिनकी  आय  35  ag  से  कम  हैं  और  जो  ae  की  सेवा  पूरी  केर  च॑  के  हैं  अथवा  केवल  उन
 गैर-तकनीकें  श्रेणी  दो  और  तीन  सेवाओं  के  व्यक्तियों  की  जिनके  पदोन्नति  के  अवसर

 बहुत
 केम  भार

 तीय  प्रशासनिक  सेवा  की  परीक्षा  में  बे  ठने  की  अनुमति  देने  पर  विचार  कर  रही  है  जसा  कि  प्रंशासॉनेंकें

 सुधार  आयोग  हारा  सिफारिश  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  कया  विज्ञान  तथा
 आर्टस

 के  उन  गैर-तकनीकें  सरकार  कें

 तथा  अधीन  तकनीकी  संस्थाओं
 में

 विज्ञान  तथा  हयूम नि टी  विषय )
 पढ़ाते हूं  और  जहां  पदोन्नति  के  अवसर  बहुत  ही  कस  के  मामले  सरकार  के  विचाराधीन हैं  ?

 गह  मंत्रालय  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  तथा

 प्रशासनिक  आयोग  ने  किमी  प्रशासन  सम्बन्धी  अपनी  रिपोर्ट  में  येह  सिफारिश  की  है  कि

 नवीन
 व्यक्तियों

 जो  कि  अंभी  syuTy  1  में  नहीं  आंग  हेतु  अधिक  अवसर  प्रदान  करने  कें
 लिए  और  प्रत्येक  कर्मचारी  जिसने  सरकार

 के  अधीन  6  वर्ष की  सेवा  पुरी  कर  ली  हैं  ह
 तथा  35  वर्ष  से  करमें

 आयं  का  उसके  द्वारा  पहले  लिए  ag  अवसंरों  पर  ध्यान  न  देते  उसे  श्रेणी  1  TAHA  सेवाओं

 की  खुली
 प्रतियोगिता  परीक्षा  में  बैठने  के  लिए  एक  तथा  केवल  एक  और  अवसर  दिया  sad  कि

 वह  चो  fara  योग्यता  सम्बन्धी  सभी  शर्तों  को  पूरी  कसला  हो ।

 उक्त  सिफारिश  सरकारे  के  पीसे  विचारो धी रम  है  |

 वित्तीय  सहायता  के  लिए  रायल  सीमा  के  विधायकों  द्वारा  प्रधान  मंत्री  को  दिया  गया  ज्ञापन

 3256.  श्री  बैंक  सुनाया :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  कि  :

 क्या  रायलसीमा  के  विधायकों  ने  रायल  सीमा  के
 पिछड़े

 क्षेत्र
 के

 aratfan-atfaar  विकास

 के  लिए  प्रधान  मंत्री  उनको  दक्षिण-क्षेत्रीय  परिषद्‌  की  बठक  के  सिलसिले  में  हैदराबाद  को  यात्रा

 के  एक  नापने  दिया  और

 यदि  तो  क्या  इस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  योजना  के  मियंभित  उपबन्ध  के  अतिरिक्त

 कोई  वित्तीय  सहायता  दी  जाएंगी
 ?

 योजना
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोहम  :  हां  ।  आन्ड् प्रदेश  के  रायल

 सीमा  क्षेत्र  के  सामाजिक-आर्थिक  विकास  के  लिए  कतिपय  संसद  सदस्यों  तथा  विधायकों  ने  प्रधान

 मंत्री
 को  एक  ज्ञापन  दिया  था  जिसमें  अन्य  बातों  के  अलावा

 भी  निवेदन  किया  गया  है  कि  इस
 काम  के  fad  saa  विंदो  आवर्ती  निधि  के  स्वीकृति  tera  की  जीये ं।
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 रायलसीमा  क्रि  जिस  क्षेत्रीय  बिकास  योजना  के  संदर्भ  में  प्रश्न  के  भाम  {#)  में  निर्दिष्ट

 वित्तीय  सहायता  का  सुझाव  दिया  गया  उसके लिए  चौथी  ,  पांचवीं  तथा  छटी  योजना में  250

 करोड़  रुपये  350  करोड़  रुपय  और  517  करोड़  रुपये  के  कुल  विनियोजन की  कल्पना की  गई  है  |

 खासकर  रायलसीमा  क्षेत्न  की  विकास  शावदयकत्ताओं  के  लिए  अधिक  घन  देने  के  लिए  चालू  योजना  में

 जो  संभव  समंजन  किए  जा  रहे  इनके  बारे  में  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  से  प्रस्ताव प्राप्त  होने  के  बाद  जभी

 योजना  अवधि  के  दौरान  कार्य  क्रमों  के  लिए  सहायता  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  केन्द्र

 तथा  राज्य  को  पांचवीं  और  छटी  पंचवर्षीय  योजनाओं  को  तयार  करने  के  रायलसीमा  के  लिए
 क्षेत्रों  विकास  यो  जभी  में  उल्लिखित  स्कीमों  और  काय  क्रमों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जायेगा  |

 Languages  of  Minorjties  in  Bihar.

 3257.  Shri  ९.  M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state  $

 (a)  whether  tre  Commissioner  for  Linguistic  Minorities  in  India  had  a  discussion  with
 the  Government  of  Bihar  recently  in  Patna  in  connection  with  the  implementation of  the
 directives  issued  by  the  Centre  in  regard  to  the  languages  of  minorities  in  Bihar  ;

 (b)  ifso,  the  names  of  the  languages  of]inguistic  minarities  far  which  the  Chief  Mini-
 ster  of  Bihar  has  assured  to  provide  facilities  indicating  the  nature  of  these  facilities  ;

 (c)  whether  the  Chief  Minister  of  Bibar  has  expressed  his  disagreement, with  the  Com-

 missioner  for  Linguistic  Minorities  on  certain  issues  and  if  so,  the  facts  thereof  ;  and

 (d)  the  names  of  the  languages  of  linguistic  minorities  in  Bihar  together  with  problems
 faced  by  them  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  2.0  Mohsin)

 (a)  &  (b)  :  The  Commissioner  for  Linguistic  Minorities  had  a  discussion  with  Chief  Mini-
 ster  of  Bihar  and  a  few  other  officials  of  the  State  Government.on  27th  April,  1972  in'con-
 nection  with  facilities  10106  provided  to  the  Linguistic  Minorities  in  the  State  in  accor-
 dance  with  the  agreed  scheme  of  safeguards.  The  complaints  received  from  speakers  of

 Bengali  and  Urdu  with  regard  to  non-availability  of  textbooks  for  different  classes  etc.,
 were  also  discussed.

 (c);  No  Sir.

 (d)  The  principal  linguistic  minority  groups  in  Bihar  include  those  speaking  Bengali,
 Santhali,  Oriya  and  Urdu.  Their  main  complaints  relate  to  provision  of  facilities  for  se-

 condary  education  through  the  medium  of  mother-tongue  in  Government  schocls  and
 non-availability of  text  books.  A-full  account  ofthe  linguistic  minorities  and  their  problems
 is  contained  in  the  annual  reports  of  the  Commissioner  for  Linguistic  Minorities  which

 are  tabled  in  Parliament.

 मध्य  प्रदेश  में  रीवा  के  आदिवासी  क्षेत्रों  के  लिए  टेलीविजन  केन्द्र

 3258.  श्री  रण
 बहादुर  कया  सूचना

 और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ?

 क्या  सरकार  वश  मध्य  प्रदेश में  रोच  क्षेत्र के  क्षेत्रों  में
 ट

 ली  विज्ञान  केन्द्र

 स्थापित  करने  के  राय को  तरजीह  देने  का  जौर

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें
 क्या  हैं  ?

 1  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  sera  सिहरन  )  और  पांचवीं  यो  जना

 के  दौरान  में  टेलीविजन  व्यवस्था  का  विस्तार  करने  के  फ़्स्ताव  अभी  बयार कित  जा  रहे  है
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 =

 उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के विकास  के  लिए  व्यक्त  विकास  ate

 3259.  श्री रण  बहादुर  सिंह
 :

 क्या  योजना  मंत्रो  Fa  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 कया  उत्तर  प्रदेश  में  बुन्देलखण्ड क्षेत्र  के तथा  समीपवर्ती  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़ क्षेत्र  को  समन्वित

 तथा  विकसित  करने  के  लिये  एक  संयुक्त  विकास  तथा  योजना  धब्बों  को  स्थापना  को  जा  रही  है  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध में  कोई  बठक भी  आयोजित हुई  और

 (7)  यदि  तो  इसमें  किन  विषयों  पर  चर्चा  को  गई  ?

 योजना  मन्त्रालय
 में

 राज्य
 मन्त्री  मोहन  मारिया )  :  )  से  :  उत्तर  प्रदेश  के  बुन्देलखण्ड

 के  पिछड़े  क्षेत्रों  तथा  मध्य  प्रदेश  के  समीपवर्ती  क्षेत्रों  क ेसमन्वय  तथा  विकास  के  लिए  एक  संयुक्त  विकास

 तथा  आयोजन  बोर्ड  के  सम्बन्ध  मे  योजना  आयोग  के  पास
 कोई  प्रस्ताव  नही  है  ।  परन्तु  केन्द्रीय  क्षेत्रीय

 परिषद को  10  1972  की  बैठक  में  उत्तर-प्रणेता  तथा  मध्य  प्रदेश  के  प्रतिनिधि  इस  बात  के  लिए

 सहमत  थे  कि  बुन्देलखण्ड  क्षेत्र  के  विकास  को  समन्वित  करने  के  लिए  दोनों  रा  ज्यों क  एक  संयत  समन्वय

 समिति  होनी  चाहिए  जिसका  अध्यक्ष  योजना  आयोगਂ  का  तत्सम्बन्धी  सलाहकार  हो

 धन  को  कमी  के  कारण  किराया-खरीद  योजना  का  बन्द  किया  जाना

 3260.  श्री  के  बालदण्डायुत्तम :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  कर ेरेंगे कि  :

 क्या

 राष्ट्रीय  ल a

 उद्योग  विकास  निगम  ने  घन  के  अभाव  के  कारण  अपने  या  खरीद

 योजना  बंद  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  उपरोक्त  निगम  को  पर्याप्त  घन  देने  के  लिये  क्या  का यं वाह  को  गई  है  जिससे

 वह  किराया-खरोश  योजना  को  जानो  रख  सके  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  नहीं

 निगम  के  वित्तीय
 संसाधनों

 की  स्थिति  gad  हैं  तथा  उसे  आग  और  सुधारने  के  कदम  उठाये

 जारहे

 लोगों  की  न्यूनतम  आवश्यकताओं  को  पुरा  करन  TAT  रोजगार-वृद्धि  करने  के  प्रयासों  के  बारे  में
 Wat का  वक्तव्य

 3261.  श्री  क  ०  बालदण्डायत्म :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उन्होंने  हाल  है
 में  वक्तव्य  दिया  हैं  कि  ag  लोगों  को  न्यूनतम  आवश्यकताओं  को  पूरा

 करने  तथा  रोजगार  के  अवसरों  को  बढ़ाने  के  प्रयासों  पर  ध्यान  केन्द्रित  करेंगे  ;  और

 यदि  तो  इन  लक्ष्यों  को  पति  के  लिये  क्या  कारगर  उपाय  किये  जा  रहे है
 ?

 योजना  मन्त्रालय  राज्य  मंत्री  मोहन  :  क

 इन  उद्देश्यों की  पूरी के  लिए  उन  ठोस  कदमों  को  उठाने  का  विचार  है  व  31
 1972

 को  पटल  पर  प्रस्तुत  पांचवीं  पंचवर्षीय  यो  जना  के  प्रति  दृष्टिकोण  नामक  टिप्प्णी  में  बताये

 इन  कदमों  को  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌ द्वारा
 भो  सामान्य स्वी  कृति  प्रदान  की  जा चुकी है  ।

 संक्षेप  14  साल  तक  के  द्य  के  लिए  नि  लक  तथा  अनिवार्य  परिवार  नियोजन  तथा  बच्चों

 के  लिए  सहित  लोक  स्वास्थ्य
 सुविधाएं

 ग्रामीण  जल  afar  श्रमिकों  को  आवास

 ग्रामीण  और  बड़े  watt  में  गंदा  बस्तियों  में  सुधार  आदि  के  रूप
 में

 जनता  की

 निम्नतम  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए  पर्याप्त  व्यवस्था  करना  इन  कदमों  में  शामिल हैं  ।  जहांतक
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 रोजगार  के  अवसर  बढाने  का  प्रश्न  है  लघु  व्यापार  व  सेवाओं  के  साथ  साथ  ग्रामीण  क्षेत्र के
 उत्पादन  क्षेत्रों  में  छोटो  भूमि  स  रक्षण  दुग्ध  मछली

 पशु  पालन  और  क्षेत्र

 विकास  आदि  विकास  को  रोजगार-उन्मुख  मदों  में  अधिक  विनियोजन  करने  का  प्रयत्न  किया  जायेगा  ।

 इस  सम्बन्ध  में  विस्तार  से  काम  किया  जा  रहा  है  और  यह  काम  पूरा  होने  पर  उन्हें  पांचवीं  योजना  के

 प्रारूप  में  शामिल  करने  का  विचार  है  ।

 औद्योगिक  एककों  और  बटालिक  तथा
 औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  के  बीच  वैज्ञानिक  अनुसंधान

 के
 ~

 सम्बन्ध  म  समन्वय  का  अभाव

 3262.  श्री  कठ  बालदण्डायत्तम  :  कया  विज्ञान  और  प्रौद्योगि  गीकी  मंत्रो  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि 3

 (a)  क्या  औद्योगिक  एककों  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  के  बीच  इस

 समय  कोई  उचित  समन्वय  नहीं  और

 यदि  at,  तो  अनुसंधान  के  क्षेत्र  मे ंउद्योग  और  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद

 के  बोच  समुचित  समन्वय  सुनिश्चित  करने  के  लिय  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी  ०
 सुब्र हू  गण्यम्‌ ष्ष्  )  :

 )  और

 बेमानी  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  अपनी  प्रयोगशालाओं  में  स्थित  औद्योगिक  सम्पर्क  एककों
 और  प्रधान  कार्यालय  में  स्थित  अनुसन्धान  समन्वय  और  औद्योगिक  सम्यक  विभाग  के  माध्यम

 से  उद्योगों  के  साथ  एक  प्रभावशाली  संचार  संबंध  कायम  किया  हुआ  है  ।  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक

 अनुसंधान  परिषद्‌  को  दासी  सभा  और प्र  प्रयोगशालाओं  कार्यकारी  परिषदों  में  उद्योगों  का  प्रतिनिधित्व

 उद्योगों  को  प्रस्थानों  के  कार  करने  और  अनुसंधान  के  कार्यो  की  रूप-रेखा  बनाने  में  भाग  लेने  के  पर्याप्त

 अवसर  प्रदान  करता  है  ।

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  के  वैज्ञानिकों  केसाथ  उद्योगों  के  प्रतिनिधियों  के  गट

 बुलाने  और  अनूठे  घान  तथा  उद्योग  सम्बन्धी  सं  यू  क्त  cara  जिसमें  व  ज्ञानियों

 उद्योगपतियों  और  निर्माताओं  तथा  व्यापारी  संघों  का  प्रतिनिधित्व  को  पुनः  क्रियाशील  बनाने  के

 भी  उपाय  किये  जा  रहे  है  ।

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद के  महा-निदेशक  अलग  राज्यों  में  उद्योगों  और

 घिक्ारियों  के  साथ  बातचीत  कर  रहे

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  अनुसंधान  तथा  विकास  के  लिये  रासायनिक  उद्‌- ्

 योग  को  सहयोग  देने  की  पेशकश

 3263.  श्री  के०  बालदण्डायूत्तम  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मं  त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 (a)  क्या  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद ने  बेटे  लिस्ट  पोलीमेर्‌स  और  कोरोना

 के  तोन  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  अनुसंधान  एवं  विकास  के  लिये  रासायनिक  उद्योग  को  सहयोग
 देने  की

 कश
 को  हैं  ;

 यदि  तो  रासायनिक  उद्योग  के  साथ  सहयोग  करने  की  शर्तें  क्या  और

 क्या  उपरोक्त  उद्योग
 ने

 इस  पेशकश  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato  :  15

 1972  को  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  और  रासायनिक  उद्योग
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 सा val | क  प्रतिनिधियों  के  साथ  बम्बई  में  हुई  त्र  ठक  के  दौरान  व  मानिक  तथा  औद्योगिक  नुक़सान  परिषद

 निजी  तथा  क्षेत्रों  की  फर्मों  में  और  अन्य  संगठनों  के  मध्य  बहुलक  और  क्षरण

 सम्बन्धों  विषय  सहयोग  के  संभावित  क्षेत्र  होने  पर  चर्चा  की  गयी  थी  1

 और  (7)  सहयोग  सम्बन्धी  कार्य  पद्धति  विचाराधीन  है  ।

 विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  tae  ब्लेडों  का  निर्माण

 3265.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  कया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कुछ  विदेश  कम्पनियों  को  भारत  में  मेजर  ब्लेडों  के  निर्माण  को  अनुमति
 देने  का  निर्णय  कर  लिया  है

 कम्पनियों  के  लेयर  के  बारे  में  क्या  हैं  ;  और

 यदि  तो
 उन

 कम्पनियों  के  नाम  क्या  है  और  देश  में  रज़र  ब्लेडों  के  निर्माण  में  भारतीय

 (7)  विदेशी  कम्पनी  कब  तक  काय  करना  आरम्भ  कर  देगी  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  नहीं  ।

 और  4  प्रणत  हो  नहीं  ५  ।

 ara  लथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  शिकायतें

 3266.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  मारेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  असन्तोष  जनक
 ers  के  बारे  में  शिकायतें

 प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  और  इसके  लिए  किन  व्यक्तियों  को

 जिम्मेदार  ठहराया  गया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मन्त्रालय में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  और  तथा

 ग्रामोद्योग  अयोग  के  कार्य  के  खिलाफ  कु'छ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  है  ।  इन  शिकायतों  की  जांच  Hi  ण  रही
 {

 उद्योगों  के  विकास  के  लिए  औद्योगिक  बिकास  बोर्ड  दवारा  वितरण  करने  हेतु  राज्यों  को  धन  का

 तन

 3267.  श्री  जी०  बाई०  कृष्णन  :  ब्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पारत औद्योगिक विकास  बोर्ड  ने  वर्ष  1971-72  में  उद्योगों  के  विकास के  लिय  प्रत्येक

 को  कुल  कितनी  घन  राशि  वितरित  की  और

 प्रत्येक  राज्य
 में  गेर  सरकारी  क्षेत्र

 को  कुल  कितनी  धन  राशि  दी  गई

 i=\  ae
 मंत्रालय  ने  किसी औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री

 सिद्धेश्वर  :  इस

 fren  विकास  खडे  भारतਂ  क  गठन  नहीं  किया  है  ॥

 ख ))  ही  नहीं  उठता  ।
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 य  साद  1894
 पक ५  कण  ह  वि  iene

 भारत  सरकार  में  अनुसूचित  जातियों  तया  अनुसुश्दिल  जमक्ञातियों  के  प्रथम  seit  अधिकारों

 3268.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ज  1965  में  भारत  सरकार  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रथम

 श्रेणी  के  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  थी  ;

 क्या  वर्ष  1965 के  बाद  उनकी  संख्या  में  कोई  वृद्धि हुई  और

 (7)  यदि  तो  मंत्रालय  ब्यौरा  कया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  मिर्धा  )
 1

 1965  भारत  सरकार  के  अधीन  प्रथम  श्रेणी  सेवाओं  मे  अनुसूचित  जातियों  के  318  अधिकारी

 तथा  अनुसूचित  ज़न  जातियों के  52  थे  ।

 तथा  जो  बर्ष  1965  से  अनुसूचित  जातियां  तथा  अनुसूचित  जन-जातियों

 के  प्र थम  श्रे  ir  के  अधिकारियों  संख्या  में  काफी  वुद्धि  हुई  1जनब्र: ,  1971  भारत  सरदार

 के  अघोष  प्रथम  श्रेणी  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  के  706  तथा  अनुसूचित  जन  पतियों

 के  113  अधिकार  थे  ।  इन  आंकड़ों  में  रक्षा  मंत्रालय  के  अन्नान  निम्नतर  विरचना  के  प्रथम  श्रेणी  के

 सिविल  अधिकारी  शामिल  नहीं  क्योंकि  उनके  सम्बन्ध  में  1  1971  तक  को  सूचना

 लब्ध  नहीं  है  ।  1  1970  अनुसूचित  जातियों के
 22  अधिकरी  तथा

 जन  जातियों  के  2  अधिकारी
 उस

 मंत्रालय  की
 निम्नतर  विरचना

 के  प्रथम  ०५  में  थ  ।  मंत्रालय वार

 1-1-1965  तथा  1-1-1971  को  अनुसूचित  जासित्तथा  अनुसूचित  जन  भाति  के  श्रेणी  1  के

 कारियों  को  संख्या  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।
 देखिए  संख्या

 टी ०  3487172]

 mal  को  मांग

 3269.  श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव  :  क्या  औद्योगिक्र-दिकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देना  में  ट्रकों  की  घोषित  मांग  कितनी  है  ;
 ः  ~

 मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  देश  में  आटोमोबाइल  val  विद्यमान  क्षमता
 झोर

 देश  में  ट्रकों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरवर  ने  क्या कदम  उठाये  हैं  ?

 औद्योगिक  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  मशीनी  उद्योगों

 के  योजना  दल  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  1973-74  तक  बसों  के  मिलाकर  वाणिज्यिक

 गाड़ियों  को  मांग  प्रतिवर्ष  85,000  हो  जायेगी  |

 अपेंक्षित  जानकारी  निम्न  प्रकार  है  ——

 ः

 1973-74  विंमान  उत्पादन

 उत्पादन  का  नाम  क्षमता  का  लक्ष्य  क्षमता
 >

 संख्या )
 (atiaa

 1.  वाणिज्यिक  गाड़ियां  85,000  48,400

 2.  यात्री  कारें  185,000  47,400

 ee  es  ee
 3.  जोड़ें  1  5,000  10,000

 लड

 कड



 Written  Answers  Bhadra  1,  1894  (Saka)

 कुछ  विद्यमान  निर्माताओं  द्वारा  विस्तार  करने  के  लिए  प्रस्तुत  को  गई  योजनाएं  या  तो  स्वीकृत

 कर  दो  गई  ह  या  सरकार  के  विचाराधीन  वाणिज्यिक  गाड़ियां  बनाने  हेतु  अतिरिक्त  क्षमता  स्थापित

 करने  के  लिए  नय  उद्यमियों  को  आशा  पत्र  भी
 आरो

 कर
 दिए

 age
 |

 कारों  के  निर्माण  में  सुधार  करने  के  बारे  में  ऑद्योगिक  विकास  मंत्रालय  के  अधिकारियों  के  साथ  कार

 निर्माताओं  को  बैठक

 3270.  श्री  भार्नातिह  भोर  ॥

 छी  नरेन्द्र  कुमार  सोंधी  :

 कया  औद्योगिक  विकास  मंत्रो  यह  बताने  क  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कार  निर्माताओं  के  प्रतिनिधियों  ने  उनके  मंत्रालय  के  अधिकारियों  के  साथ  भेट  को  थी

 तथा  कार  निर्माण  में  बेईमान  त्रुटियों  को  दुर  करने  सम्बन्धों  उपायों  पर  विचार  किया  था  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  afl

 कार  उत्पादकों  के  साथ  हुआ  विचार  विमश  हितकर  सिद्ध  हुआ  हैं  क्योंकि  इससे  कमियों

 का  पता  लगाकर  आवश्यक  सुधारात्मक  कार्यवाही  करना  संभव  हो  सका  हैं  |  सरकार  का  कार

 दलों  के  साथ  विचार  विमर्श  करने  क  प्रक्रिया  को  जारी  रखने  तथा  प्रमुख  एंसीलरी  सप्लायरों  के  साथ

 भी  बातचोत  शुरू  करने  का  विचार  है  ।

 टिन  के  डिब्बे  बनाने  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करना

 3271.  श्री  ठद्  सुर्य नारायण  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 टोन  के  डिब्बे  बनाने  वाले  उन  संयंत्रों  के नाम  क्या  है  जिन्हें  चालू  aT  में  (  30  1972

 सो  ०ओ  ०वो  ०  लाइसेंस  जानो  किय  गय  ह  और  जिनकी  आरक्षित  उपयोग  के  लिए  aa  के  डिब्बे

 बनाने  को  वार्षिक  निर्घारित  क्षमता  1000  टन  है

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  इन  एककों  को  टोन  प्लेट  नहीं  मिल  रहो  जिसका  परिणाम  यह  है

 कि  निर्माण  क्षमता  अप्रयुक्त  पड़े  है  ;

 क्या  हिन्दुस्तान  स्टोल  लिमिटेड  अथवा  टीन  प्लेट  निर्माता  परामशंदाता  समिति  से  टिन

 प्लेट  प्राप्त  करने  में  इन  उपायों  सहायता  करने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  में  विकास  लघु  उद्योग

 और  तकनीकी
 विकास  महानिदेशक को

 कोई  अभ्यावेदन  भेज  गयें  ;  और

 यदि  तो  उनका  क्या  परिणाम  निकला है  और  टोन  प्लेट  निर्माताओं  द्वारा  टन  प्लेटों

 का  पूरा  कोटा  निर्यात  रूप  से  सप्लाई  करो  कर  इन  संयंत्रों  क  मंजूरशुदा  क्षमता  का  उपयोग

 निश्चित  करने  के  लिए  क्या  को  गई  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  (1)  मेससं  प्रीमियर
 वेजोटबल  प्रैइक्टस  जयपुर  तथा

 (2)  मेसस  भावनगर  बै जो टेबल  प्रैइक्टस  भावनगर  ।

 और  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
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 23  1972  लिखित  उत्तर

 भामा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  के आइसोटोप  डिविजन  gare  रेडियाई  wast  का  निर्माण

 3272.  श्री  एम०  क़ता मत्त  :  कया  परमाणु  ऊर्जा  यह  बताने को  कृपा  करेंगे  कि  :

 भाभा  परमाणु  अनुसन्धान  केन्द्र  के आईसोटोप  डिविजन  ने  रेडियाई  भेजें  के  निर्माण

 की  दिशा  में  कितनी  प्रगति  की  और

 ईस  सम्बन्ध  में  उक्त  केन्द्र  ने  अब  तक  कितनी  धनराशि  खां  की  है
 ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  गह  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा

 अंतरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  तथा  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र
 के

 सोटोप  प्रभाग  ने  50  से  भो  अधिक  रेडिया-भेजें  का  विकास  किया  इनमें  35  भेजें  को

 fat  रूप  से  उत्पादन  हो  रहा  तथा  इनको  सप्लाई  देश  के  109 से  भो  aaa  चिकित्सा

 संस्थानों  को  नियमित  रूप  से  को  जा रहो  क्योंकि  यह  कार्य  आइसोटोप  प्रभाग  के  विकास  सम्बन्धी

 कार्यकलापों  का  एक  शाम  है  ।  इसलिए  रेडियो  भेजें  के  उत्पादन  एवं  विकास
 पर  होने  वाले  aa

 का  विवरण  अलग  से  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 हिदुस्तान  मशीन  zea,  श्रीनगर  दवारा  निमित  घड़ियों  की  लागत

 3273.  को  एम०  कलाबत्तू  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  मदीन  श्रीनगर  के  घड़े  निर्माण  एकक  में  बनाई  जाने  वालो  घड़ियों

 को  लागत  बंगलौर  में  बनाई  जाने  वालो  घड़ियों  से  25  से  30  प्रतिशत  तक  अधिक  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )
 और  एसा  अनुमान

 है  कि  निम्नलिखित  कारणों  से  हिन्दुस्तान  मोन  श्रीनगर  में  बनाई  जाने  वाल  घड़ियों  को  लागत

 बंगलौर  को  घड़ियों  el  लागत  के  मुकाबले  में  कुछ  अधिक  होगे

 1.  अधिक  निर्माण  लागत  ;

 2.  कारखाने  और  कारखाने  के  कमंचारियों  के  लिए  आवासं/य  भवनों  में  केन्द्रीय  तापन  सुविधाओं
 को  व्यवस्था  ;

 3.  माल  और  परिष्कृत  उत्पादों  को  लाने  और  ले  जाने  के  लिए  परिवहन  पर  अधिक खां
 !

 4.  प्रारंभिक  अवस्था  में  अधिक  यं  जो  खच  करने  के  कारण  अतिरिक्त
 ह  स

 5.  सभा  निर्माण तत्वों  जेसे  पान  और  क्षत्र  में  सहायक  उद्योग

 न  होने  के  कारण  अधिक  लागत  लगाकर  संचालन  व्यय  की  अधिकता  |

 मसूर  में  सीमेन्ट  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  आशय  पत्र

 3274.  को  मुख्तियार  fag  क्या  औद्योगिक  विकास
 मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या मैसूर  राज्य में  एक  गर-सरकारी  पार्टी  को  we  कारखाना  करने  हेतु

 आशय  पत्र  जारे  किया  गया है  ;  और

 यदि  तो  इस  पार्टी  को  आशय  पत्र  किन  आधारों  पर  जारी  किया.गया
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 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  म  उप-मंत्री  1६.1]  सिद्धेश्वर  :  हों  ।

 पार्टी  ने  आदाय  पत्र  caine  करने  को  आवश्यक  शत  पूरा  को  मंसुर  सरकार और  संबंधित

 तक़नोको  प्राधिकारियों  ने  भो  पार्टी  के
 अनुरोध  की  सिफारिश  को  है  ।

 प्रयोग  के  तौर  पर  ब्रांच  डाकघर  को  प्रंचायतों  को  सोचना

 3275.  शी  नारायण  चन्द्र  पाराशर  :  क्या  संतार  मंत्रो  यह  ब्रताने  को  कृपा  करेंगे  क्रि  :

 (8)  क्या  डाक  तथा  तार  विभाग  प्रयोग  के  तौर  पर  ब्रांच  डाकघर  पंचायतों  को  सौंपने

 al  विचार  कर  रही  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  देश  के  किसे  भाग  में  यह  प्रयोग  पहले  भो  किया  गया  है  ;  और

 (7)  उसके  क्या  प्ररिणाम  निकले  हैं  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  मोटे  तौर  पर  इन्हीं  लाइनों प्र  एक  प्रस्ताव

 को  जांच  का  कायें  हाथ  में  लिया  जा  रहा  है  ।

 महाराष्ट्र  राज्य  के  पूना  जिले  में  सूपा  के  इलाके  में  2-10-1963  को  एक  योजना  चालू
 को  गई  था  जिसका  नम  पंचायतों  डाक  योजना  था  ।  बाद  में  यह  यो  जना  महा  राष्ट्र  के  कुछ  और  स्थानों

 पर  भो  चालू  की  गई  ।

 को  जना  के  काम  काज  में  निम्नलिखित  खामियां  और  व्यावहारिक  कठिनाइयां

 सामने  आई  :

 (i)  करो  करो  पंचायतों  डाक  एजंट/ग्राम  एजंट  रूप  में  काम  करने  के  लिए  विश्वस्त  व्यक्ति

 सिलने  में  कठिनाई  का  अनुभव  किया  गया  ।

 (11)  इस योजना  पर  एतराज  उठाए  गए  क्योंकि  पाने  वालों  को  डाक  का  वितरण  घर  पर  नहीं
 किया  नाता  बल्कि  उन्हें  पंचायत  डाक  एजेंटों  के  पास  जा  कर  डाक  लेनी  पड़ती  थो  ।

 (iii)  जिन  वस्तुओं  का  वितरण  रसोई  लेकर  करना  होता  है  उनके  पहले  सुचना  भेज  कर  बाद

 में  वस्तुओं  का  वितरण  डाक  केन्द्र  में  करने  से  एसा  मह  qa  किया
 गया  कि  बूढ़े  व्यक्तियों  और

 स्त्रियों  को  अपनी  वस्तुए  पाने  में  दिक्कत  होती  थी  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  रामपुर  में  कमंचारियों  को  प्रतीकात्मकता  के  पैंतीस  भत्ते

 3276.  को  नारायण  चन्द  पाराशर  :  TAT  संचार  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  रामपुर  बुशहर  के  दावा-तार  प्रतिकारात्मक  पर्वतीय

 भत्ते  को  मांग  कर  रहे  है  जोकि  पट्टाली  स्टेशनों  पर  काम  करनेवाले  कमेटी  क्यों  को  आमतौर  पर  दिया

 जाता हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  मांग  के  प्रति  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  हां  |

 वित्त  मंत्रालय  ने  जो  आदेश  जारी  किए  हूँ  और  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  अन्य  कर्मचारियों

 के-साथ-साथ  डाक-तार  क्र्मचास्यों  पर  भी  लागू  होते  उनके  अनुसार  समुद्र-तल  से  1,000  मीटर

 या  इससे  अधिक  ऊंचाई  पर  स्थित  सभी  पहाड़ी  स्थानों  पर  तमंचा  रियों  को  यःप्रतिव.र  भत्ता  दिया

 जा  सकता है  |  राम  बुलाकर  1,000  मीटर  से  कम  ऊंचाई  पर  स्थित  इसलिए  वहां  यह  भत्ता  नहीं

 दिया जा  सकता  ‘t
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 1972-73  &  दोरान  समति  टिकटों  का  जारी  किया  जान

 3277.  श्री  नॉरॉयंग  चन्द  पाराशर  :  क्यां  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कँपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  1972-73  के  दौरान  कोई  स्मृति  टिकटें  जारी  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  मुख्य  प्रस्ताव  कया है
 ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :

 वर्ष  1972  और
 1973

 में
 डाक-टिकट

 निकालने  का  अब  तक  जो  कार्यक्रम  बनाया  गया

 वह  सभा  पटल  पर  रेखा  जा  रहा  है  ।
 में

 रखें  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  34  88/7  2]

 डाक  तथा  तार  विभाग  दीवार  स्वतंत्रता  की  रजत  जयन्ती  का  सताया  जाना

 3278.  श्री  नारायण  चरित्र  पाराशर :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 व्या  डॉक  तथा  are  विभाग  से  स्वतन्त्रता  की  25  वीं  वंषंगोठि  मनाने  लिए  कोई  विशेष

 यजन  पाई  और

 यदि  तो  उक्त  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या है
 ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  बहुगुणा )  जी  हो

 डालें-तारे  विमानें  ने  इसे  मनाने  के  लिए  कार्यक्रम  बनाया  उस  की  खासे  बाते  इस  प्रकार
 कि १ ह

 (i)  इसे  अवसर  पर  तीन  विशेष  डाके-टिकेट  fat  से  एक  15  1972  की  निकाल  ।

 (2)  स्वतंत्रता  दिवस  पर  नय  डिजाइन  का  एंयरोग्राम  निकालना  ।

 (3)  15  1972
 से  पीछे  कोड  पद्धति  आरम्भ  करना

 ।
 इस  योजना

 के  अन्तर्गत

 वस्तुओं  की  छंटाई  और  इन्हें  भेजने  के  काम  और  अच्छी  तरह  से  होगा  |

 (4)  डाक-तार  तमंचा  रियों
 के  लिए  नई  दिल्‍ली  में  एक  सामुदायिक  हाल  की

 व्यवस्था  करना  ॥

 (5)  डाक-घर  बचत  बेक  में  रकम  जमा  कराने  वालों  के  लिए  पासबुकों  के  नय  आवरणों  का  प्रयोग  ।

 (6)  कुछ  स्थानों  परं  एक॑  नय  डिजाइन  के  की  व्यवस्था  जो  अधिक  आकर्षक

 | और  सुविधाजनक

 (7)  जायेगी  वेष  में  पतूनों-सर्कस  रां बादे  मे  ईक्रोवव  लिंक  चालें  करने  |

 (8)  1,20,000  और  लाइनों  की  व्यवस्था  करनें  के  लिए  300  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलना  ।

 (9)  इसी  वर्ष  एशियाई  मेला  प्रदर्शनी  में  भाग  लेना

 (10)  प्रयोग  के  तौर  पर  चलाए  जा  रहे  डाकघरों  को  स्वतंत्रता  जयंती  वर्ष  में  बन्द  न  करना  ।

 उपग्रहों  क  सोया  के  सवार  व्यवस्था  के  बारे  से  भारत  म॑  मानसून  की  सदस्य

 3279.  थी  विश्वनाथ  प्रताप  सिहं  :  कया  अन्तरिक्ष मंत्री  यह  कौ  कंपा  करेंगे  कि ं:

 कया  उपग्रहों  के  माध्यम  है

 संचार  व्यवस्था  बनाने  के  संबंध में  भारत  में  वर्षा की  स्थिति

 विशेष  समस्याए  पैदा  करती  &  ;

 (@)  shin  th  pias  का  सतवन्त  सैमाण
 का  समाधान  कर  लिया  है

 ?

 ह
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 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  सुचना
 और  प्रसारण  मंत्री  तथा

 अंतरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  तथा  देश  के  उपग्रह-का्येंक्रम  के  संचालन  के  लिए

 की  जानेवाली  विशिष्ट  व्यवस्था  इस  प्रकार  से  की  जायेगी  कि  उससे  यह  सुनिश्चित  रहे  कि  जहां  तक  इस

 काय  क्रम
 का  सम्पर्क  है

 यहाँ  तक  मानसून
 के  कारण  इसमें  कोई  विशेष  कठिनाई  उत्पन्न

 न  ह  ।

 फल  डीम्ड-बड  किस्म  रिऐक्टर  का  विकास

 3280.  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  फूलूडाइज्ड  बंड  रिएक्टर  की  बहुतसी  विशेषताओं  को  ध्यान  में  रख  कर  सरकार  इस

 किस्म  के  रिएक्टर  का  विकास  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हँ  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  गह  सुचना
 और  प्रसारण  मंत्री  तथा

 अन्तरिक्ष
 मंत्री  इन्दिरा  तथा  फूल्लूडाइज्ड  बंड  किस्म  का  रिएक्टर

 mara  से  ठंडा  किया  जाने  वाला  प्रगत  किस्म  का  उच्च  तापमान  वाला  एक  रिएक्टर  जिसमें  AS TQUste nar
 का  प्रयोग  होगा  ।  इस  रिएक्टर  की

 संरचना
 में  ईंधन  के  उत्पादन  तथा  पुनर्साधन  की  जटिल  तकनीकों

 एवं  अधिक  तापमान  पर  काम  करने  वाले  टर्बाइन  प्रोद्योगिकी  का  विकास  शामिल  है  |

 इन  तकनीकों  का  उपयुक्त  विकास  करने  में  धन  एवं  जनशक्ति  दोनों  ही  दृष्टियों  से  काफी  प्रयास  अपे  feta

 हैतथा  इस  विकास  का सम्बन्ध
 केवल मात्र

 इस  रिएक्टर  की  संरचना  सेही  इसलिए  सरकार  का  विवार

 फिलहाल  इस  प्रकार  के  पलडा  इज्ज़  बड  रिएक्टर  का  विकास  करने  का  नहीं  है  एक  मोहित  साल्ट

 रिएक्टर
 का  अध्ययन  फास्ट  रीडर  Tee  रिएक्टर  कार्यक्रम  के  सहायक  के  रूप  में  किया  जा

 रहा  है  जिसके

 अन्तर्गत  ऐसे  रिएक्टर  की  संरचना  अपेक्षित  जिसमें  थोरियम  का  प्रयोग  फूलूडाइज्ड-बैड  रिएक्टर

 की  अपेक्षा  ज्यादा  अच्छी  तरह  किया  जा  सकता हैं  |

 हिन्दुस्तान  कालेज  निगम  लिमिटेड

 3281.  श्री  सी०  चित्ति बाब

 श्री  कक०  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  29  1970  में  पंजीकरणਂ  होने
 के  बाद  हिन्दुस्तान  कागज

 निगम  fete
 के  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 औद्योगिक  विकास  warty  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  :  दि  हिन्दुस्तान  पर  कारपोरेशन

 ने  अपने  अधिकार  में  की  गई  दोनों  परियोजनाओं  के  संबंध  में  निम्नलिखित  प्रगति  की  है  :--

 नागालैण्ड  पल्प  एण्ड  पेपर  प्रोजेक्ट

 14  1971  को  एक  सहायक  कम्पनी  का  पंजीयन  किया  गया  था  ।
 परियोजना

 के  लिय

 भूमि  प्राप्त  कर  ली  गई  कुछ  इंजीनियरी  कर्मचारी  आदि  पहले  से  ही  काम  कर  रहे  ह  तथा  कुछ
 चारियों  के  लिये  शव  टं  रों  का  निर्माण  भी  किया जा  चुका  है  ।  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  पेश  की  जा  चुकी

 है  तथा  सरकार  की  स्वीकृति  प्राप्त  करने
 अंतिम

 चरण  में  अपेक्षित  संयंत्र  और
 मशीनें

 उपलब्ध

 करने  के  लिये  आवश्यक  प्रबन्ध  कर  लिय  गये  है  ।  राष्ट्रीय  विकास  निगम  नामक  सरकारी  क्षेत्र  के  एक
 उपक्रम  से

 परामर्श  दाता
 के  रूप  में  सम्पूर्ण  परियोजना के  लिये  इसे  सम्बद्ध  किया  जा  रहा  है  और  विस्तृत

 डिजाइन  आदि तयार  की  जा  रही  है  ।  इंस्टीट्यूट  आफ  पेपर  टे  सहारनपुर  में  कुछ  भावी

 कर्म चा  रियों  के  लिये  प्रशिक्षण  देने की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  ।  कच्चे  माल  के  स्त्रोतों  का  सुनिश्चय  किया
 जा  चुका  है  तथा  उनकी  उपयुक्तता  निश्चित  की  ज  चुकी  है  ।
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 आसाम  नौरंग  परियोजना :

 इस  परियोजना  के  लिय  स्थान  चुन  लिया  गया  है  तथा  आसाम  में  एक  परियोजना  प्रकोष्ठ  की  स्थापना

 की  जा  चुकी  है  ।  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दी  गई  है  और  उस  पर  विचार
 किया  जा  रहा  इसी  बीच  अन्तर  में  निगम  द्वारा  संयंत्र  और  मशीनों  के  विशिष्ट  विवरण तयार  किए

 जा  विशेषणों  द्वारा  भूमि  की  भार  वहन  क्षमता  का परिक्षण  करने  के  लिय  भूमि  की  गहरी  बोरिंग

 की
 जा  रही

 उपलब्ध  कच्चे  माल  की  उपयुक्तता  निश्चित  कर  ली  गई  है  तथा  सरकार  के  साथ

 दीर्घ  कालीन  प्रबंध  के  लिय  पत्र  व्यवहार  किया  जा  रहा  परियोजना  के
 लिये

 अवस्थापना  सम्बन्धी

 आय  आवश्यकताओं  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 केरल  न्यूज  प्रिन्ट  परियोजना :

 स्थान  का  चुनाव  कर  लिया  गया
 ह

 तथा  भूमि  अधिग्रहण  करने  के  काय  पर  अंतिम  निर्णय  किया

 जा  रहा  है  |  वस्तुत  परियोजना  रिपोर्ट
 तयार

 कर  ली  गई  है  TAT  सरकार  द्वारा  उसकी  जाँच  की  जा  रही
 तथा  शीघ्र  ही  स्वीकार  कर  लिये  जाने  की  आशा  है  ।  भूमिका भार  वहन  क्षमता  का  पता  लगाने

 के  निमित  गहरे  बॉोरिंगपरीक्षण  की  व्यवस्था  की  जा  रही  के  स्तर  पर  तथा

 परीक्षणों  दोनों  ही  दृष्टियों  से
 उपलब्ध  कच्चे  माल  की  उपयुक्तता  निश्चित

 की
 जा  चुकी

 कच्चे  माल  और
 अन्य  अवस्थापना  संबंधी  आवश्यकताओं  के  लिये  दीर्घकालीन  qe  देने  के  बारे  में

 राज्य  सरकार  से  पत्र-व्यवहार  किया  जा  रहा  सहारनपुर  संस्थान  में  भावी  at  चारियों

 के  लिये  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  की  जा  रही  एक  परियोजना  प्रशासक  की  नियुक्त  की  शीघ्र

 ही  की  जा  रही  है  ।

 भारत  पचास  एंड  कम्प्रशस  लि०  बनी  द्वारा  गस  सिलैण्डरों  का  निर्माण

 3282.  श्री  ato  चित्ति बाबू  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गस  सिलेंडरों  के  निर्माण  के  लिय  सहयोग  करने  सम्बन्धी  समझौतों  को  भारत  पास

 एण्ड  कम्प्रेसर  बनी  ने  अन्तिम  रुप  दे  दिया  है  ;

 यदि  किय  गये  सहयोग  समझौतों  की  मुख्य  रुप  रेखा  कया  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री
 सिद्धेश्वर  और

 .  हाँ  ।

 कंपनी
 ने  ह्ाईप्रेशर  तथा  बेडेड  Ta  सिलिंडरों  तथा  एक्सल  ट्यूबों  का  निर्माण  करने  के  लिय  जापान  के

 Ho  शोबा  कोर्स  कार्यो  कम्पनी  के  एक  सहयोग  करार  किया  है  ।'  सहयोग  की  शर्तें  वाणिज्यिक

 हार  का  होता  है  जिसे  बताया  नहीं  जा  सकता  |

 प्रदान  हो  नहीं  उठता  ।

 टैनरी  एंड  फुटवियर  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया

 3283.  श्री  ato  चित्ति बाबू  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टैनरी  और  फुटवियर  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  कानपुर  को  पर्याप्त  मात्रा  में

 कच्चा  माल  उपलब्ध  कर  दिया  गया  जिससे  निसार  संयंत्र  काफो  मात्रा  में  उत्पादन  और  बिको  में

 योगदान  कर

 क्या  संयंत्र  को  काफी  मात्रा  में  तले  का  कटा हु  आ  चमड़ा  उपलब्ध  कर  दिया  गया  जिससे

 सदर  बोर्ड  al  अधिकतम  उत्पादन  हो  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  क्या  कायंवाही  कर  रही  है  ?
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 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  ग्न  qv  फुटवियर
 कॉरपोरशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  को  निसारण  चुके  बनाने  के  लिये  माइराबोलन  नट्स  प्राप्त
 ata  में  कोई  कठिनाई  नहीं  हो  रही  है  ।  तीन  पार्टियों  के  आघार  पर  इस  निगम  को  उत्पादन  क्षमता

 लगभंग  80  मो  ०  टन  प्रतिमास  नीतू  प्रमुख  कठिनाई  कोयले  के  वैगनों  का  पर्याप्त  आबंटन  न  होने
 के  कारण  किये  कमो  हैं  जिससे  तीन  पालियों  में  वाम  करने  में  कठिनाई  हो  रहं  है  ।  निगम  की

 सामान्य  आवश्यकता  25  वन  प्रतिमास  है  ।  इंसके  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  हाल  में  बिजली

 में  25% ml
 कटौती  की

 है
 इससे  भो  उनके  संयंत्र  को  क्षमता  के  पूर्ण  उपयोग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ा है  ।

 तथा  इस  समय  लेदर  करोड  संयंत्र  में  दो  पालियाँ  चल  रहे  है  ।  निगम  पर्याप्त  मात्रा  में

 सोल  लेदर  कटिंग  जिनका  सम्भरण  कम  हो  रहा  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  अनुभव  कर  रहा  कमी

 चमड़े  के  तलवे  वाले  जूतों  को  मांग  में  और  रबड  और
 feet  टिक  के  तलबों  वाले  जूतों  के  लिए

 भोक्ता ओं  की  रूचि  परिवर्तन  हने  का  कारण  हैं  ।

 भारतीय  समाचार  पत्रों  के  विकास  मसें  प्रेस  सुचना  ब्यूरो  का  योगदान

 3284.  श्री  चिर्तिबाबू  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्रों  यहं  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  e

 प्रेस  सूचना  ब्यूरो  भारतीय  समाचार  पत्रों  को  स्वतन्त्र  तथा  निष्पक्ष  संस्थानों  के  रूपਂ  में

 पनपने  तथा  विकसित  होने  में  सहायता  दने  के  अपने  उद्देश्य  को  कहां  तक  पूरा  कर  सका  और

 उपरोक्त  ब्यूरो  मंत्रालय  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  1971-72  में  उल्लिखित  सेवाओं  को  छोड़

 कर  लघु  तथा  मध्यम  दर्ज  के  समाचारपत्रों  किस  प्रकार  सहायता  करता  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  :  भारतीय  समाचार

 पत्रों  के  स्वतंत्र  तथा  निष्पक्ष  फोरम  के  रूप  में  पनपने  तथा  विकसित  होने  में  सहायता  मुख्यतया
 लिखित  तरीकों  से  की  जाते  है  oy

 (1)  समाचारपत्रों  तथा  संवाददाताओं  को  बिना  किसी  भेदभाव  के  सरकारी  सुचना  प्राप्त

 को  सुविधायें  देकर  ;

 (2)  जहां  भो  सम्भव  समाचारपत्रों  तथा  सरकार  के  मध्य  करो  HT  काय  करके

 पत्रों  को  सुचना  के  स्त्रोतों  तक  सीधे  पहुंचने  की  सुविधा  देकर  ;

 (3)  जनमत  को  प्रतिबिम्बित  करने  में  समाचारपत्रों  को  भूमिका  मानते  हुए  देश  भर  के

 चार  पत्रों  में  व्यक्त  प्रतिक्रियाओं  तथा  रायों  का  सम्बन्धित  मंत्रियों  तथा  विभागों

 तक

 (4)  सरकारी  गतिविधियों  का  यथासम्भव  पर्याप्त  तथा  सन्तोष  जनक  रूप  से  कवर  करने  के

 लिए  प्रत्या  जीत  संवाददाताओं  तथा  कैमरामैनों  को  सुविधाएं  प्रदान  कर  ;

 एक  विवरण  संलग्न  हैं  जिसमें  अपेक्षित  सुचना  दी  गई  है  ।

 विवरण

 छोटे  तथा  दर्ज क  समाचार  पत्रों  को  पत्र  सुचना  कार्यालय  द्वारा  दी  जाने  वाली  सेवाएं

 पतत्र  1  कार्यालय  छोटे  तथा  मँझोले  दर्जें  के  समाचार  पत्रों  को  विशेषकर  उनको  सौ  भारतीय

 भाषाओं  में  प्रकाशित  होते  उनकी  अपनी  भाषाओं  में  प्रस  लेख  तथा  पृष्ठभू मि  fer

 णियां  अपने  दिल्‍ली  में  स्थित  मुख्यालय  के  अलावा  निम्नलिखित  27  स्थानों  पर  स्थित  अपने  प्रादेशिक

 तथा  दाखा  कार्यालयों  के  माध्यम  से  सप्लाई  करता  हैਂ  ee aD

 श्री  कोचीन  )  ,

 विजयवाड़ा  तथा  दिलाने  t
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 छोटो  तथा  मँझोले  दर्ज ेके  समाचारपत्रो ंको  खा.तर  कोचर  लेखों
 तथा

 फोटो  टीचरों को  संख्या  बढ़ा
 दी  गई  है  क्योंकि वे  योग्य  लेखक  रखने  का  खर्चा  बर्दास्त  नहीं  कर  सकतें  अथवा इस  प्रकार  को  सामग्री

 प्राप्त  करने  के  लिए  अन्य  संगठनों
 को

 अदायगी  नहीं कर  सकते  ।
 इने

 समाचारपत्रों  के  लिए  समाचारों
 का  एक  साप्ताहिक  डाइजेस्ट  विशेष

 रुप  से  तयार  किया  जाता है  और  विज्ञान  तथा  टेक्नोलाजी  के

 पर  उनकी  भाषा  में  एक  विद्वेष  न्यूजलेटर  भी  उनको  उपलब्ध  किया  जाता  ।

 छोटे  तथा  मँझोले  दर्जे  के  समाचारपत्रों  के  प्रतिनिधियों  को  पत्र  सुचना  कार्यालय  दूबारा  आयोजित

 पत्रकारों  के  दलों  के  सदस्यों  के  रुप  में  विकास  परियोजनाओं  के  दौरे  करने  की  सुविधाएं  दो  जात  है  ;

 इन  समाचारपत्रों  तथा  छोटो  समाचार  एजेन्सियों  के  संवाददाताओं  सम्पादकों  को  प्रधान  मंत्री  विदेश

 यात्राओं  में  उनके  साथ  जाने  के  लिए  चने  गए  पत्रकारों  के  दलों  में  आवश्यक  रुप  से  सम्मिलित  किया

 जाता  इन  प्रतिनिधियों  को  यात्रा  तथा  विदेश  में  रहने  का  स्पून  या  अधिकांश  व्यय  सरकार  द्वारा

 वहन  किया  जाता  है  ।

 प्रत्यायन  सम्बन्धों  नियमों  में  ढ़ील  दो  गई  है  ताकि  छोट  समाचारपत्रों  को  उनके  संवाददाताओं

 के  द्वारा  भारत  सरकार  के  मुख्यालयों  में
 प्रतिनिधित्व  मिल  सके  ।  न्यूनतम  परिचालन  संख्या  सम्बन्धी

 नियम  में  भी  ढ़ील दो  गई  है  और  कुछेक  मामलों  यदि  छोटे  समाचारपत्र  प्रत्यायन  के  लए एक प्रयक्त एक  व्यक्त

 प्रतिनिधित्व  की  मांग  तो  दो  या  अधिक  छोटे  समाचारपत्रों  की  मिली  जुली  परिचालन  संख्या

 पर  विचार  किया  जाता  हैं  ।  अभी  तक  देश  के  विभिन्‍न भागों के भागों  के  25  समाचारपत्र इन  जिलों  का  लाभ  उठा
 चके

 औद्योगिक  विकास  निगम  लिमिटेड  दुबारा
 सुती  वस्त्र  उद्योग  ऋण

 3285.  श्री  ato  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने कीं
 कृपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीयਂ
 औद्योगिक  विकास  निगम  लिमिटेड  द्वारा

 सत
 वस्त्र  उद्योग  को  दिय  गय  1926,  7  लाख  रुपय

 67  ऋणों  का  क्षत्र वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 औद्योगिक
 विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  :  एक  विवरण  संलग्न  है

 लय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०
 क  72)

 देश  बेरोजगारी  कम  करने  के  लिए
 प्रति

 व्यक्ति
 पूंजी

 3286.  श्री
 विक्रम  महाजन  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कुल  व्यक्ति  बेरोजगार

 देश  में  बे रोजगारी
 कम  करने के  क्या  प्रयास  किए

 जा  रहे  ate

 इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  कितनी  पूंजी  का

 योजना  मंत्रालय  में
 राज़्य

 मंत्री
 मारिया  ):  (=)  से  :  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  प्रस्तुत  |  में
 रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एंल०  ह  3490/72]

 ay  उद्योग  गृहों  द्वार  क्षेत्रों
 में

 उद्योगों  स्थापना
 .

 3287.  श्री  डी०  क०  पड़ा  क्या  औद्योगिक  बिकास  मंत्री  यह  बताव  करेंगें

 एकाधिकार  आयोग दावा  रा  सुची  में  हासिल  किये  बड़े  उपयोग  ar  के

 योगिक
 रुप

 से  पिछड़  क्षत्रों
 में

 मध्यम  दर्जे  के
 और  लघु

 उदयोग
 गह  कौ  स्थापना  के  लिए

 लाइट्स  ये

 83:
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 Written  Answers  Bhadra  1,  1894  (Saka)

 nr  pS

 पिछड़  क्षेत्रों  के  लिय
 अब

 तक  कुल  कितने  एसे  उ  योगों  के  लिए  लाइसेंस
 दिया  गया है

 और

 उन  में  से  कितने  प्रतिशत  बड़े  उद्योग  गुणों  के
 लिए

 faa  किय  गये  हैं  और  उनमें  से  कितने

 कारखानों  की
 वस्तुतः

 स्थापना  हो  चुको  है  और  पिछड़  क्षेत्र  औद्योगीकरण  योजना  होने  के  बाद

 स्थापित  किय  गय और  इन  उद्योगों  का  क्षेत्रवार  और  उत्पादनवार  ब्यौरा  क्या  और

 उत्पाद  को  दुष्टि से  वर्गीकृत  प्रत्य  क  प्रकार  के  उद्योग  में  कितनी  पूंजी  लगाई  गई  और

 कारो  क्षेत्र
 को

 वित्तोय  संस्थाओं  द्वारा  उक्त  कायें  के  लिए  कितनी  सहायता  दी  गई  तथा  कितने  प्रतिशत

 सहायता  बड़े  उद्योग-गाहों  को  दो

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  मं  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  1  1970

 से  30  जून  1972  को
 अवधि

 में  उद्योग  तथा  1951  के  ama

 श्रुटत्तर  गृहों  को  12  लाइसेंस  जारी  किये  गय  है  ।

 1  अगस्त  1970
 से

 30  जून  1972 की  अवधि
 में

 पिछड़  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित
 करने

 हेतु  कुल  75  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किय  गये  जिनमें  16  प्रतिशत  बड़े  औद्योगिक  गृहों  से

 fea  प्राप्त  रिपोर्टो  से  ज्ञात
 हुआ  है  कि

 इनमें  से  4  एकेकों  को  स्थापना  हो  चुको  हू
 ।

 सरकार  दवारा
 anita  लाइसेंसों  के  जारो  किय  जाने

 का  गीत  लाइससों
 की  साप्ताहिक  सुची ',

 इम्पोर्ट  लाइसस ेज  एण्ड  एक्सपोर्ट  लाइसन्स
 2
 ट्रक  जरनल  तथा  साप्ता। टुन ९ मासिक-''ज  रन

 आफ
 इंडस्ट्री  एण्ड  ट्रेडਂ  में  नियमित  रुप  से  प्रकाशित  होता  है  जिसको  प्रतियां  संसद-पुस्तकालय

 को  भेजी  जाती

 उपरोक्त
 75  लाइसेंसों  के  सम्बन्ध  में  उद्योग वार  निवेश  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  349  1/7  2]  सामान्यतया  निजी  क्षेत्र
 के  उद्योगों

 को  सरकारी  सहायता  लोक  वित्त  संस्थानों  के  माध्यम  से  दो  जातों  है  ।  औद्योगिक  लाइसेंस  था ifzat

 को  कंप नो वार  दो  गई  सहायता  का  कोई  केन्द्रीय  अभिलेख  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 उडीसा  a  यरेनियम  क  निक्षेप

 3288.  थी  डी०  क०  पंडा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  में  यूरेनियम  के  कितने  निक्षेप  और

 उस  राज्य में  परमाणु  सम्बन्धी  अन्य  प्रकार के  कच्चे  माल  के
 कितने  निक्षेप हू

 ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  गुह  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री
 तथा

 अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  :  उड़ीसा  में  यूरेनियम  के  निक्षेप नहीं  पाये  गए  है  ।

 समुद्र  तट  के  रेतोले  निक्षेपों  के  कुछ  भागों  में  रेत  में  मिले  अन्य  खनिजों  के  साथ-साथ
 काफी

 मात्रा
 में  मोना जा इट  पाया  गया  है  ।  बेरिल  खनिज  से  युक्त  अनेक  पग्माटाइट  भी  उड़ीसा  में  पाय  गए

 =  |

 पाँचवीं  योजना  क  लक्ष्यों  के  बारे  म  डा०  क ०  एन०  राज  का

 3289.  थी  एच०  एम०  पटेल :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 (#)  क्या  सरकार  का  ध्यान  विख्यात  अंकशास्त्री  और  क्लिक  कराधान  समिति  के
 छा  के०  एन०  राज  द्वारा  बम्बई  में  दिए  गए  उस  वक्तव्य  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  उन्होंने  कहा

 था  कि  पांचवीं  योजना  के  लक्ष्य  अ  |

 सरकार ने  डा०  राज  के  वक्तव्य  के  पाठ  का  अध्ययन  किया
 और

 यदि  तो
 उस  पर  सरकार  की

 क्या  प्रतिक्रिया है
 ?
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 23  1972  लिखित  उत्तर

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  मोहन
 :

 से  :  सम्बन्धित
 वक्तव्य  वह  है  जो  डा०  के०  एन०  राज  ने  तेरहवें  बाल चन्द  स्मारक  भाषणों  के  अन्तरगत  बम्बई  में

 24  1972  को  महाराष्ट्र  वाणिज्य  मंडल  के  समक्ष  दिया  था  ।  जहां  तक  उसमें  व्यक्त  किए
 गए  डॉक्टर  राज  के  निजी  विचारों  का  सम्बन्ध  यह  स्पष्ट  किया  जाता  है  कि  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  निर्माण  से  सम्बन्धित  प्रारम्भिक  कार्य  अभी  प्रथम  चरण  में  है  और  एसी  सं  भावना है  कि  पांचवीं  योजना

 का
 स्पष्ट

 चित्र  केवल  1973  के  अंत  तक  ही  स्पष्ट हो  सकेगा  ।  इस  संबंधित मामलों  पर  किसी
 प्रकार  का  अंतिम  रुपये  निर्णय  निकालना  निस्सन्देह  एक  समयपुर  कायें  होगा  ।

 आशय  wat  का  उपयोग

 3290.  श्री  राम  दौर  प्रसाद  fag  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 e
 क्या  1967-70  में  जारी  किए  गए  42  आशयपत्रों में  से  केवल  ने  ही  कुछ  प्रगति  की

 न

 यदि  तो  इस  धोनी  प्रगति  के  क्या  कारण  हैं  ;

 1971  में  कुल  कितने  अदय-पत्र  जारी  किए  और

 इस  सम्बन्ध  में  प्रगति तेज  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  से  :  वर्ष  1967,

 1968,  1969,  1970  और  1971 में  जीरो  किये  गय  आशय  पत्रों और  औद्योगिक  areal  को

 अलग-अलग  संख्या  बताने  वाला  विवरण  संलग्न  हैं  ।  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  यह  प्रदान  कौन  से  42

 आशय  पत्रों  से  सम्बन्धित  है  ।

 सरकार  उद्योग  तथा  अधिनियमन  के  अन्तत  जारी  किये  गये  आशय

 पत्रों  और  लाइसेंसों  के  कार्यान्वयन  की  स्थिति  की  समीक्षा  आदाय  पत्र  और  लाइसेंसधारियों

 दूबारा  दर  की  जाँच  करने  जिनसे  उद्योगों  के  कार्यान्वयन  में  दे  र लगती  है  एसी  सामान्य  या  विशेष

 याओं  का  पता  लगाने  और  उनका  समाघान  एककों  के  पंजीकरण  से  संबंघित  बातों  पर  शीघ्र  जायें

 वाही  करने  के  लिए  कदम  कच्च  माल  का  आबंटन  करने  और  अन्य  दालें  संसाधनों  को  प्रदान

 करने  आदि  के  लिए  समितिਂ  गठित  करने  के  लिए  पग  उठा  रही  है  ।  प्रत्येक  आवेदन  को

 गति  का  fare  केन्द्रीकृत  अभिलेख  रखने  की  प्रणाली  बनाई  जा  रही  है  ।

 विवरण

 जारी  किये  गये  जारी  किय  गये

 आशयथ-पत्रों  लाइसेंसों

 की  संख्या
 onan

 की
 संख्या ani

 1967  e  246  93

 1968  221 154

 1969  334  221

 1970  438  363

 1971  625

 a  a  a  LE  A  ES

 योग  च  2,187  1,723
 जमा
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 Written  Answers  August  23,  1972

 नल

 हिन्दुस्तान  मशीन  के  कार्यकरण  मं  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच

 3291.  श्री  argo  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगें

 fas

 क्या  हिन्दुस्तान  मशीन  पिंजौर  के  कार्यकरण  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो

 द्वारा  कोई  जांच  को  गई  थो  और  रिपोर्ट  1971  में  सरकार  को  प्रस्तुत  कर
 दौ

 गई

 और यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 उस  पर  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रस  नही ं।

 तथा  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।

 सरकारी  AA  म  टायर  का  कारखाना

 3292.  श्री  क्०  सालाना

 श्री  धनशाह  प्रधान

 या
 औद्योगिक

 विकास  मंत्रो  यद  बताने  को  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकारो  क्षेत्र  में  टायर  बनाने  का  एक  कारखाना  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर

 are  ने  अन्तिम  रुप  स  निर्णय  कर  लिय  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  और

 इसके  लिए  घन  किया  गया  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  ः  से  :  सरकार  विचार

 कर  रही  है  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  दुबारा  मोटर  गाड़ियों  के  टीयर  और  ट्यूब

 बनाने  के  लिय  संकट  उपक्रम  स्थापित  किया  जा
 सकता

 और  क्या  एक  केंद्रीय  यकृत  अभिकरण  दवारा

 तकना  की
 जानकारों  विकसित  की  जॉं

 सकती  किन्तु
 ये  प्रस्ताव  विचार  की  बहुत  ही  प्रारंभिक  अवस्था

 में  ||

 उद्योगों  संबंधी  अनुसंधान  तथा  विकास  के  लिए  धन  राशि  का  नियतन

 3293.  श्री  के ०  सालना :
 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  उद्योग  सम्बन्धी  अनुसंधान  तथा

 विकासਂ  के  लिए  अधिक  धनराशि  नियत  करने  का  और

 यदि  तो
 कितनी

 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  gusts  (at  सिद्धेश्वर
 :  तथा  :  उद्योगों

 संबंधी  अनुसंधान  तथा  विकास
 में

 कमी  की  जाँच  की  जा  रही  है  और  अनुसंधान  तथा  विकास  के  लिए

 अधिक  धनराशि  नियत  के  प्रश्न
 जहाँ

 भी  आवश्यक
 विचार

 किया  जायेगा  ॥

 कर
 सरकारी  क्षेत्र  की  औद्योगिक

 फर्मों  के
 लिए  अनुसंधान

 तथा  विकासਂ  व्यय  हेतु  अनेक  प्रोत्साहनों

 शी  मी व्यवस्था  की  गई  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  अनुसंधान  TAT

 कै

 लिए  सहायता
 से  शब

 करने  हत  उप  क्त  अभ्युपेय  अपनाने पर  भी  विचार  किया जा  रहा
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 1894  )  लिखित  उत्तर
 कि

 Capacity  Increase  of  Telephone  Exchange  at  Mandsaur  City,  Madhya
 radesh

 3294.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Communications  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  increase  the  capacity  of  the  Telephone  Exchange
 at  Mandsaur  City,  Madhya  Pradesh ;

 (b)  whether  the  existing  Telephone  Exchange is  unable  to  meet  the  demand  for  new
 connections  ;  an

 (८)  if  so,  the  action  taken  by  Government  to  increase  the  capacity  of  the  said  Ex-

 change  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  A  4ooline  automatic  éxchange  has  been  planned  to  replace  the  existing  300  line

 manual  exchange.  Lhe  exchange is  planned.to  be  commissioned  in  1973-74.

 वैज्ञानिक
 तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌ में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 अनुभाग  अधिकारियों  की  संख्या

 ने

 क  श्री  ry ढ
 थ धम राज

 अफजलपुरकर
 क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री यह

 ने  को  कृपा  करेंगे  कि

 1972  तक  तथा  औद्योगिक
 अनुसंधान

 परिषद
 में  कुल  कितने  अनुभाग

 अधिकारी थ  ;

 उनमें  से  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  अनुभाग  अधिकारियों  की

 अलग-अलग  संखया  कितनों  थी

 क्या  सरकार  का  विचार  आरक्षित  कोटे  को  सीधी  नियुक्ति  स  भरने  का  और

 यदि  नहीं  तो  उपयुक्त  संवर्ग  में
 अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  पर्याप्त

 प्रतिनिधित्व  की  व्यवस्था
 न

 करने  के  कया  कारण  हूँ  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato  सुब्रहमण्यम
 :

 अन्य
 संगठनों  में  2  की  प्रति-नियुक्तियों  सहित  66  है  ।

 5  अनुसूचित  जातियों  के  हैं  अनुसूचित  जन
 का  कोई  अनुभाग  अधिकारी  नहीं

 ।

 जी  हां

 प्रश्न  हो  नहीं  .
 |

 राजस्थान क  देहातों  पेय  जल  की  सप्लाई

 3296.  श्री  नरेन  कुमार  सांघी :
 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  कि  :

 (%).
 क्या  चौथी

 पंचवर्षीय
 योजना  के  अन्त  में  राजस्थान  में  fae  भी

 20,898
 देहात  ऐसे  रहे

 जायेंगे  जिनमें  रग ग्रस्त  Ta  जल  मिलेगा  अथवा  जल  बिलकूल  मिलेगा ;



 Written  Answers  Bhadra  1,  1894  (Saka)

 क्या
 राज्य

 सरकार  नने  केन्द्रीय  सरकार  से  इन  देहातों  को  पेय  जल  सप्लाई  करने  के  लिए

 योजनायें  चलाने  हेतु  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया  और

 क्या  कोई  योजना  बनाई  गई  और  यदि  हा ंतो  कल  परिव्यय  कितना  है  और  कित  न

 केन्द्रीय  सहायता  मांगो  गई  है  और  स  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  धमारिया  )  :  से  राजस्थान  सरकार  से

 वांछित  सूचना  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होते  हो  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी |

 कारों  की  किस्म  और  उनका  उत्पादन

 3297.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  att

 थी  नरेन्द्र  कुमार  साल्व

 क्या  भौदयोगिक  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विमान  कार  निर्माताओं  को  अपने  अत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  अवमति  देने  सम्बन्ध

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 क्या  सरकार  का  ध्यान
 राष्ट्रीय  व्यवहारिक  आर्थिक  अनुसंधान  परिषद्‌  के  उस  अनुमान  की

 घोर  दिलाया  गया  है  जिसके  अनसार  प्रत्येक  वाणिज्यिक  मोटरगाड़ी  से  औसतन  12.  63  व्यक्तियों

 को  रोजगार  मिलता  और

 यदि  तो  इस  बारे में  लिय  गय  fora की  मुख्य  बातें  क्या है
 ?

 औद्योगिक  विकास  saree
 में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर

 :  उत्पादन  क्षमता
 का

 विस्तार  करने  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेन्स  प्रदान  करने  हेत  एक  आवेदन  पत्र  एक  कार  निर्माता  से

 हाल हो  में  प्राप्त हुआ  है  |  वच्  परोक्षाघोन है  ।

 हाँ  ।

 (7)  इस  प्रकार  का  कोई  निर्णय  मांगा  नहीं  गया  था  ।  ऐसे  वाहनों  की  क्षमता  की  योजना  बनाते

 समय  व्यापारिक  वाहनों  को  रोजगार  क्षमता  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  |

 काल  से  केन्द्रीय  आरक्षित  पुलिस  तथा  केंद्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  में  भर्ती

 3298.  श्रीमती  भाग वी  तन कप् पन

 श्री  व्यालार  रवि

 कया  गुह  मंत्रों  य  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 देश  में  केन्द्रीय  आरक्षित  पुलिस  तथा  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  कर्मचारियों  की

 कितनी  संध्या  हैं  ;  और

 इन  बलों  में  भर्ती  किये  गय  कुल  तमंचा  रियों  में  केरल  से  कितने  कर्मचारी  भर्ती  किये  गय  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच ०  :  केन्द्रीय  रिजवें  पुलिस  बल  में  60

 ड्यूटी  बटालियन और  बटालियन  और  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  में  17  बटालियनें

 है  ह

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  में  केरल  से  हुई  भर्ती  का  अनुपात  लगभग  दस  प्रतिशत  है  ।

 रिजर्व हज  पुलिस  बल  के  बारे  में  सुचना  को  जा  रही  है  और  सदन के  पटल  पर  रख
 दौ

 जायेगा  ।  किन्तु  इन  दलों  में  भर्ती  राज्यवार  नहीं को  जात ।



 का
 23  1972

 संयुक्त  सलाहकार  व्यवस्था  विरोध  किए  गए  अस्थाई  सेवा  नियम  का  भूतल की  प्रभाव  से  संशोधन

 3299.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :
 क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  के०  वो  ०  गोपोनाथ  बनाम  भारत  मामले  में  नियम  पांच  पर  उच्चतम

 लय
 के

 hae  के  कूचा  सरकार  ने  अस्थाई  सेवा  नियम  पांच का  1965  से  भूतलक्षी  प्रभाव  से  संशोधन
 करते हुए  एक  अधिसूचना  are  के  है  ;

 अ

 क्या  इसका  संयुक्त  सलाहकार  व्यवस्था  में  तमंचा  रियों  के  प्रतिनिधियों  ने  विरोध

 इसे  वापस  लेगो  ?

 क्या  देश  भर  में  केन्द्रीय  सरकार  के
 तमंचा  रियों  में  बढ़ते  हुए  असंतोष  को  देखते  हुए  सरकार

 गह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जो

 श्रोमन्‌  ।

 जो  श्रोमन ८ स  ।

 18  1972  को  सीनियर  आर०एम  कोचीन  तथा  अन्य

 बनाम  के०  बी  ०  गोपीनाथ  सोलर  (To  Fo  आर०  1972  एस० सी  ०  1487)  के  मामले  केन्द्रीय

 सिविल  सेवाएं  1965  पर  दिये  गए  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  से  उत्पन्

 सामान्य मामलों  पर  प्रत्येक  पहल ूसे  विचार  किया  गया था  fara  का  आशय  यह  रहा है  कि  एसे
 अस्थायी  जिसको  सेवाएं  तत्काल  समाप्त  को  जाती  को  एक  महीने  के  नोटिस  को  अवधी

 या  उस  समय जो  कि  एक  महीने के  नोटिस  से  कम  पड़ता  उसे  वतन  तथा  भत्तो ंसे  वंचित न  रखा

 जाय  |  उच्चतम  न्यायालय  ने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  तमाम  दोना नाथ  राय  (  1969  सेवा  ०एल०आर०

 647)  के  मामले  में
 पिछले  दिय  गए  निणंय  में  भो  इस  दृष्टिकोण  क  पुष्टि  को  गई  थो  ।  इसलिए  नाथ

 के  मामले  में  दिए  गए  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  को  ध्यान  में  यह  आवश्यक समझा  गया
 कि  उक्त  आदाय  के  असंदिग्ध  शब्द  को  स्पष्ट  किया  जाय  |  केन्द्रीय  सिविल  सेवाएं

 1965
 के

 नियम  पांच  के  उप-नियम  (1)  के  परन्तुक
 को

 अधिसूचना  संख्या  4/2/72

 स्थापना  दिनांक  23-6-1972  संदोघन करके किया गया है करके  किया  गया  है  ।  इस  संशोधन के

 एसे  सरकार  जिनको  सेवाएं  अस्थायी  सेवा  नियम  के  अघोष  समाप्त  कर दो  जाता  को

 दिय  गए  नोटिस की  अवधि  या  उस  जो  कि  एक  महीने  से  कम  पड़ता  के  लिए  वह  अपना  वेतन

 तथा  भत्ता  प्राप्त  कर  अतः  सक्षम  प्राधिकारी  इस  बात  के  लिए  बाध्य  नहीं  होंगे  कि  सेवा  समाप्ति

 के  नोटिस  दिये  जाने  के  साथ  हो  साथ  उसे  भुगतान  भी  कर  दिया जाए  ।  ऊपर  स्पष्ट को  गई  स्थिति

 को  ध्यान  में  रखते  संशोधन  को  वापस  लेने  का  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  |

 सरकार  को  उदासीनता  को  देखत हुए  संयुक्त  सलाहकार  व्यवस्था  की  राष्ट्रीय  परिषद्‌ के  सदस्यों  हारा

 आगे  कार्य  करने  के  लिए  असमयंता  व्यक्त  करना

 3300.  थी  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  गे  कि  :

 क्या  संयुक्त  सलाहकार  व्यवस्था  को  राष्ट्रय  परिषद्‌  में  तमंचा  रियों  का  प्रतिनिधित्व  करने

 वाले  सदस्यों  ने  उनको  महत्वपूर्ण  मांगों  के  प्रति  सरकार  को  उदासीनता  के  कारण  परिषद्‌ में में
 आगे  कामे

 करने  में  असमर्थता व्यक्त  की  और

 क्या  यह  निर्णय  संयुक्त  सलाह कर  व्यवस्था  की  राष्ट्रीय  परिषद की की
 28  शर  29

 1972  को  हुई  चक  में  किया  गया  था  और  यदि
 तो

 इस
 पर

 सरकार
 को

 क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?
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 गह  ate  कामिक  विभाग में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  मिर्धा ):  तथा

 28  1972  को  आयोजित को  गई
 राष्ट्रीय  परिषद्‌  सलाहकार  व्यवस्था )

 को  बैठक  कर्मचारी  पवन  कतिपय
 मामले

 बातचीत  के  लिए  सम्बन्ध

 पक्ष  से  निश्चित  उत्तर  चाहते  थे  ।
 पक्ष

 ने  सभी  मामलों  में  सरकार
 के  दृष्टिकोण

 का  स्पष्टीकरण  किया  ।  कर्मचारी  पक्ष  ने कहा  कि  वे  प्रक्ष  द्वारा  दिय  गये  उत्तर  से

 सन्तुष्ट  नहीं  है  और  उन्होंने  सरकार
 पक्ष

 से  अनुरोध  किंया  कि  वे  दुसरे दिन  अर्थात  29  1972

 को  एक  वक्तव्य  जिसमें  प्रत्येक  मामले  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  निश्चित  दृष्टिकोण  की  पुष्टि  हो

 इन  मामलों  को  29  1972  को  परिषद्‌  में  विस्तृत  रूप सै चर्चा  की  गई

 जबकि  सरकारो  दृष्टिकोण  का  फिर से  स्पष्टीकरण  किया
 गया  ।  कमंचा रो  पक्ष  ने  फिर  भी  असन्तोष

 जाहिर  फिया  और  कहा  कि  जब  तक  सरशार  पूछे  गये  मामलों  में  सुस्पष्ट  facia  नहीं  दे  कर्मचारी

 पक्ष  संयुक्त  सलाहकार  व्यवस्था  के  अंतगर्त  आग  कोई  चर्चा  जारी  नहीं  cat  ।  परिषद्‌  के
 अध्यक्ष

 अर्थात्‌  मंत्रिमंडल  सचिव  ने  बल  दिया  कि  सरकार  संयुक्त  सलाकार  व्यवस्था  के  सुचारू  रूप  से  काय

 करने  को
 प्रक्रिया  कोमल  देता  उसके  कारण

 1
 विगत  काल  में  विभिन्‍न  मामलों  पर  ऐसे  निर्णय

 लिए  गए हे  कि  जिसमें  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तों  तथा  कल्याण  के  कार्यों  में  बुरा प्रभाव  पड़ा  है  और

 यह  भी  स्पष्ट  किया  गया  कि  बठक  में  कमंचारो  पक्ष  द्वारा  जिन  मामलों  के  बारे  में  प्रश्न  उठाया  गया

 उनके  सम्बन्ध  में
 मंत्रालयों/विभागों

 द्वारा  देश  को  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बहुत  ही

 उपयुक्त  जवाब  दिये  गये  थ  ।  सरकारी  पक्ष  की  ओर  से  कोई  बेईमानों  नहीं  थी  ।  यह  दुर्भाग्य  की  बात

 थी  कि  कर्मचारो  TH
 ने  जवाबों  को  असन्तोष  जनक  पाया  ।  सरकार  को  विभिन्न  मामलों  में  सभी

 तथ़्यों
 को  ध्यान  में  रखना  पड़ता  पर  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  किं  इस  प्रकार  का  दृष्टिकोण  अपनाते

 समय  wear
 पक्ष  की  आगे  चर्चा  से  कोई  लाभ  प्राप्त  नहीं  सरकार  केवल  इसी  आधार

 पर  काय  कर  सरकारी  पक्ष  को  देश  में  व्याप्त  परिस्थितियों  को  भी  ध्यान  में  रखना  पड़ता

 है  ।  यथोचित  समय  में  मामले  पर
 आग

 विचार  किया  जा  सकता  था  |  इस  पर  कमेंट्री  पक्ष  ने  कही
 fe  जब  तक  सरकार  उनके  दारा  उठाने  गय मामलों  पर  तत्काल  तथा

 सुस्पष्ट
 निर्णय  नहीं  तब

 तक  संयुक्त  सलाहकार  व्यवस्था  को  राष्ट्रीय  परिषद्  के  ढांचे  में  आगे  चर्चा  से  कोई  लाभ  प्राप्त  नहीं

 होगा  ।  परिषद  दारा  विभिन्न  मदों  पर  विचार  करने  के  लिए  स्थापित  विभिन्न  समितियां

 को  भांति  काय  करती  रहेगी  ।

 यह  आदा  की  जातों
 है

 कि  ऊपर  दिय  गए  aps  करणों  तथा  संयुक्त  यंत्र-रचना की
 रुप योगिता  ब

 लाभों
 पर  ant  पड़ने  वाले  प्रतिबिम्ब  को  ध्यान

 में  रखते  कमंचारी  पक्ष

 की  समितियों  में  शाम  जो  कि  वह  पहले  ही  कर  रहे  के  साथ  साथ  परिषद के के  विचार

 विमर्श  में  भाग  लेना  ard  रखना  ।

 उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  बीच  सीमा-विवाद

 3301.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी

 श्री  पी०  Go  देव

 क्या  गुह  मंत्री
 यह  बताने

 की  कृपा करेंगे
 कि  :

 (=)  क्या
 केन्द्र  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  बोच  चल  रहे  सोमा-विवाद

 में  हस्तक्षेप

 wet
 की

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ;

 al  क्या  इस  सम्बन्ध  में
 राज्य  सरकारों  के  मत

 अलग-अलग
 और

 कया  दोनों  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्र  की  मध्यस्थता  को  स्वीकार कर  लिया  है  ?
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 ee

 गुह  मंत्रालय  A-Fq  मंत्री  were
 से  (4)  :  सदस्य  महोदय

 ec
 के  सारन  तथा  शाहाबाद  जिलों  के  बीच  को  सोमा का  तात्पर्य  उत्तर  प्रदेश  के  लिया  जिले  तथा  बिहार

 से  इस  सोमा  का  सीमांकन  बिहार  व  उत्तर  प्रदेश  1968  के  अंतगर्त

 किया  गया  तथा  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  कोई  विवाद  नहीं  है  ।  किन्तु  अधिनियम  के  अंतगर्त

 एक
 राज्य  से  दुसरे  राज्य  में  स्थानान्तरित  क्षेत्रों

 के  कुछ  कृषको ंने
 शिकायत  की  थी  कि  इन  क्षेत्रों

 के  स्थानान्तरण  किए  गय  राज्यों  के  अधिकारी  उस  भूमि  पर  उनके  अधिकारों  कों  मान्यता

 नहीं  दे  रहे  राज्य  सरकारों  की  आवश्यक  उपचार  उपाय  करने  की  सलाई  दी  गई  zr

 पूर्वी  क्षेत्र  परिषद्‌  को  बठक

 3302.  श्री  पी०  गंगादेव  :

 थी  कठ  लक प्पा :

 क्या  गृह  मंत्री  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  प्रधान  मंत्रो  को  अध्यक्षता  में  पूर्वी  क्षेत्र  परिषद्‌  1972  में  एक  बैठक  हुई

 क्या  TT) मुख्यमंत्रियों  ने  उनके  राज्यों  में
 बैंकों  द्वारा ऋण

 देने  में  देखो  ०५ व्यय  जाने  को  शिकायतें

 को थीं  और  यदि  तो  इ  स  मामले  में  क्या  कार्यवाह  की  गई  है  ;  और

 अन्य  किन  विषयों  पर  विचार-वामदेव  किया  गया  कया  निर्णय  किये  गये  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एंड  जो

 र  वार्तालाप  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  व
 लघु/आंशिक  किसान  व  कृषि  मजदूरों  की  योजना प

 बिहार  के  न्य  मंत्रियों  ने बटाई  का इत शा  रों/पट्टदारों  बक  से  ऋण  मिलने  के  सम्बन्ध  में  दिक्कतों  का

 उल्लेख  किया
 ।

 जसा
 कि

 अतारांकित
 vet  संख्या

 2760
 दिनांक

 18-8-1972
 के

 उत्तर
 में  कही

 गया  वित्त  मंत्रालय  ऋण नो ति  व  को  सरल  करने  के  लिए  संगठनात्मक  समितियों

 को  पर्याप्त  रूप  से  सुनिश्चित  करने  तथा  विभिन्न  समन्वय  समितियों
 के

 साथ  ब  कों  के  संक्रिय  सोचने

 से  राज्य  सरकारों  के  साथ  घनिष्ठ  सम्बन्ध  स्थापित  करने  के  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 परिषद  को  बे  ठक  में  विचार-विमर्श  किए  गये  विषयों  एक  सुची  संलग्न  परिषद

 की  बठक  में  सम्मिलित  को  गई  सिफारिशों की  कारवाई की  प्रतियां  परिषद  के  सदस्यों  के  साथ

 विमर्श  से  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के
 संसद के  पुस्तकालय  में  रखी  जायेंगी

 विवरण

 पूर्वी  क्षेत्रीय  परिषद  की  पिछली  don  में  विचार-वीम  किए  गये  विषयों
 की  सुची

 विषय

 सख्या

 बिहार  से  पश्चिम  बंगाल  में  स्थानान्तरित  किए  गये  क्षेत्रों  स्थानान्तरण  1958)

 के  विलयन  से  पूर्व  के  सहकारों  ऋणों  को  व्यवस्था  करना  |

 खाद्यान्नों  के  लाने  ले  जाने  में  पाबन्दी  लगाना  तथा  पड़ौस  राज्यों  के  सहयोग  से  तस्करी  रोकते

 के  उपायों  को  लागू  करना  |

 उड़ीसा  राज्य  के  मयूरभंज  जिले  से  आदिवासियों  का  निकाला एवं  उड़ोसा  राज्य  में  उनके  पुनर्वास

 के  प्रश्न  पर  विचार  |

 gl
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 —  टीचिंग  हल् दं पुर t4Tt  सुघार  करना  तथा  वाहल्दा-चाइवास्ा

 ह

 माग  का  सुधार करना  1

 द
 पड़ोसो  राज्यों  में  पटसन  कय  उत्पादन  करना  ।  थ

 पिछड़े  इलाकों  का  पता  लगाना  तथा  त्वरित  वि

 विद्युत

 लघु  /  आंशिक  किसानों  व  rap

 fee प्राथमिक  स्वास्थय  केन्द्र  ।

 10  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  काय  क्रम

 11
 दिक्षा  संस्थाओं  में  प्रवेश  के  लिए  आवासीय  प्रतिबन्ध  समाप्त  करना  |

 12
 पूर्वी  क्षत्र  के  राज्यों में  भाषाई  अल्प  सैनिकों  के  लिए  सं  रक्षण  कय  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति
 को  समीक्षा  करना  |

 13  पौधों  के  संरक्षण  के  लिए  उपाय  ।

 14  संक्रामक  फप  का  नियंत्रण  |

 15  उपाघि  तथा  डिप्लोमा  धारकों  के  लिए  प्रयोगात्मक  प्रति
 की  सुविधा

 पूर्वी  क्षेत्रीय  परिषद  के  पूर्वे  नियों  पर  को  गई  कार्रवाई की  समीक्षा

 पूर्बी क्षत्रीय  परिषद  को  बैठक की  तिथि तथा  स्थान  |  थ
 ae

 मूर्तिकला  तथा  अन्य  सांस्कृतिक  भण्डारों  की  चोरो  व  तस्करी  को  रोकना  |

 द
 जबलपुर गन  फैक्टरी  मे  डाका

 3303.  थी  पी०  गंगादेवी :  र  ग  कौ  ea  a

 a
 ज

 धक क्टर  के  डाकखाने में  9  1972  डाकुओं  के  एक  गिरोह  ने  चुस  कर

 उड़ा ली  थो  ?  a

 मंत्री  हेमवती  नन्दन
 9  1972  को  ऐसी  कोई  घटना  नहीं  हुई  ।

 किन्तु  6  1972
 को  गले  कैरिज  फैक्टरी  डाकघर  में  तीन  बाहरी  व्यक्ति घुसे  थे  ।  उन्होंने इस  घर

 ् |  के  नायब  पोस्टमास्टर और  दो  पलकों  पर  हमला  किया  और  उन्हें  जान  से  मार  डाला  ।

 pore
 =

 गई
 थी  ।

 द
 द

 हिन्दुस्तान  मन्नान  शह
 श्रीनगर  में  घड़ियों  का  उत्पादन  क

 3305.  श्री  पी०  गंगादेवी

 SY  Ko  लक प्पा

 यथा  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 ह  क्या  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स
 के  श्रीनगर  में  नय  घड़ों  कारखाने  ासरॉसशासय

 हो
 गया

 है

 a

 (e  )

 permeates

 नाई  जा  रहे  घड़ियों  से  किस  प्रकार  बेहतर

 Tax  सात लिव  उत्पात  |  ्
 (7)  इनका  Tar



 23  1972  लिखित  उत्तर
 हमला  ee

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उष  मंत्री  सिद्धेश्वर  :  नहीं ।

 श्रोनगर  घड़ो  कारखाने  द्वारा  बनाई  जाने  वाली  घड़ियों  का  गुण  प्रकार  )  कंपनी

 के  बंगलौर  घड़ी  के  कारखाने  में  बनाई  गई  घड़ियों  के  गुणप्रकार  )  के  समान  होगा  |

 श्रीनगर  घड़ो
 कारखाने  का  वार्षिक

 उत्पादन  1978-79 तक  3,00,000  घड़ियाँ  होगा

 मशीन  र्ल्स  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  में  उत्पादन

 3306.  श्री  पी०  गंगादेवी  :

 थी  श्रीकिशन  मोदी  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  एक  दिन  र्ल्स  कारपोरेशन  आफ  ने  वर्ष  1971-72

 के  दौरान  अपने  उत्पादन  में  चौगुनी  वृद्धि  को  है

 यदि  तो  वर्ष  1970-71  और  ae  1971-72  में  उक्त  निगम  द्वारा  ग्राइन्डरों  एवं
 अन्य  उपकरणों  का  कुल  कितना  उत्पादन  किया  गया  ;  और

 क्या  उक्त  संयंत्र  चेकोस्लोवाकिया  के  सहयोग  से  स्थापित  किया  गया  था  और  यदि  तो  उक्त

 कारपोरेशन  को  चेकोस्लोवाकिया  द्वारा  कितनों  सहायता  दी  जा रही  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  हाँ  ।  करोड़  4.3

 गुना  वृद्धि  हुई  ।

 1971-72  में  ग्राइंडिंग  मशोनों  का  उत्पादन  बढ़कर  65  हो  गया  जब  कि  1970-71

 में  8  ग्राइंडरों  का  उत्पादन  हुआ  था  ।  अन्य  उत्पादित  वस्तुओं  में  विशेष  सहायक  औजारों
 और  फिक्सरों  आदि  का  नाम  उल्लेखनीय  है  |  जिनका  संभरण  खरीददारों  को  उनके  कहने  पर  अतिरिक्त

 मूल्य  लेकर  किया  जाता  है  तथा  हिसाब  मूल्य  के  अनुरूप  किया  जाता  है  |  इन  सामानों  की  उत्पादन

 लागत  1970-71  में  8.  89  लाख  रुपय थ  तथा  1971-72 में  बहकर  23.  33  लाख  रुपये हो  गई  ।

 संयंत्र  को  स्थापना  चेकोस्लोवाकिया  को  सहायता  से  की  गई  है  जिन्होंने

 1  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तयार

 2.  मशद्चौनों  और  उपकरणों  को  प्रारम्भिक  सप्लाई

 3  .  कुछ  ग्राइन्डरों  के  लिय  प्रौद्योगिकीय  प्रलेखीकरण  सामग्री  क  व्यवस्था

 4  संयंत्र  का  निर्माण  उसे  चालू  करने
 और

 उसमें  उत्पादन शुरू  करने  के
 लिये

 विशेषज्ञों  को  भेजने  को  व्यवस्था  करने  में  सहायता  की  है  ।

 Automatic  Telephone  Exchange
 darn

 in  Rural  Areas  of  Raipur  District,

 3307.  Shri  Shrikrishna  Agarwal  :  Will  the  Minister  of  Communications  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  facility  of  automatic  Telephone  Exchange  has  been  made  available  in
 the  rural  areas  of  Raipur  district  in  Maabya  Pradesh  ;

 (b)  whether  some  complaints  have  been  received.  from  the  customers  or from  the  elec-

 ted  representatives  regarding  defects  in  its  machines  and  if  so,  the  action  taken  in  this

 regard  ;  an

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  improve  its  working  ?

 93
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 The  Minister  of  Communications  (Shri  N.  Bahuguna)  :  (a)  Yes,  in  12  places
 in  the  District.

 b)  &  (c)  Yes,  but  the  defects  complained  about  were  due  to  frequent  theft of  copper
 wire  from  overhead  lines.  Copper  wire  is  being  replaced  by  aluminium  conductor  steel

 re-inforced  wire.

 बंगला  देश  से  आये  शरणार्थियों  पर  किये  गये  qa  a  अनियमितता यें

 3310.  को  समर  मुंह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगला  देश  से  आये  शरणार्थियों  पर  किये  गये  खर्चे  में  हुई  अनेक  अनियमितताओं  और

 कारों  को  ओर  सरकार  का  ध्यान  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  को  जांच  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाह  को  है  और  उक्त
 महिलाओं  तथा  कलाकारों  के  लिए  जिम्मेदार

 व्यक्तियों
 के  विरूद्ध  क्या  कार्यवाह  को  गई  है अथवा  को

 जाने  वाला  है  ?

 मंत्रालय में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  और  :
 अपेक्षित  सुचना  एक

 त्रित  को  जा  रही  है  और  श्रम  पुनर्वास  द्वारा  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख

 दो  जायगा  ।

 गत  ata  वर्षों  में  seta  हुए  आई०  ए०  एस०  और  आई०पी०एस०  के  उम्मीदवार

 3311.  श्री  समर  ‘°  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  आई०ए०एस०  और  आइयो  ०एस०  में  कितने  उम्मीदवार  उत्तीर्ण  हुय

 उनका  राज्य-वार  ब्यौरा  कया  है  ;

 राज्य-वार  कितने  व्यक्तियों रोजगार  दिया  और

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  कितने  आई०ए०एस०  के  अधिकारियों  को  रोजगार  दिया

 गया  ?

 गह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  में  राज्य
 मंत्री

 शनी
 राम

 निवास

 नियुक्त  किए  गए  उत्तीर्ण
 उम्मीदवारों

 कं  संख्या
 वर्ष

 आई  ०ए०एस०  आई०पी  ०एस  ०

 1969  100  65

 1970  96  53.

 1971  58.0 111

 तथा  (7)  सुचना  देने  बाले  दौ
 विवरण  संलग्न  है

 में  रखे  देखिए

 संख्या  3492/72]

 261

 94



 1  1894  लिखित  उत्तर

 fara  सेंसर  करन  की  विंमान  पद्धति  स  परिवर्तन  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 3312.  श्री  सी०क०  जाफर  शरीफ  :  क्या  सुचना  और प्रसारण रत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे
 के

 क्या  फिल्म  dere  करने को  वर्तमान  पद्धति  में  परिवर्तन  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  है
 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  धमंवीर  :  तथा (
 :  फिल्मों  के सेन्सस  सम्बन्धी  सच्चे चे  प्रदान  पर  फिल्म  सेन्सस  सम्बन्धी  जांच

 समिति
 द्वारा  विचार  ra

 rir?
 |  समिति

 की  सिफारिशों  पर  सम्बनि  घत  संगठनों  तथा  हितों  के  परामर्श  से  विचार  किया  गया है  ।  सिफ़ारिशों
 पर  निर्णय  शीघ्र  ही  लिय  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 दक्षिण  भारतीय  राज्यों  के  लिए  डायल  प्रमा  कर  सीधे  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्थ

 3313.  श्री  Alo  छठ  जाफर  शरीफ

 थी  |. , हू»  सुराल

 कया  संचार  मंत्री  यह  TATA की  कृपा  करेंगे  कि  :

 करने  को  व्यवस्था  आरम्भ  करने  का  हैं  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  दक्षिण  भारतोय  राज्यों  के  लिये  डायल  घुमाकर  सीध  टेलीफोन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें क्या  है
 ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  दक्षिण  के  राज्यों  में  8  मार्गों  पर  उपभोक्ता

 ट्रंक  डार्लिंग  ०टी
 डी

 ०  )  की  सुविधा  प६ल ेसे  उपलब्ध  घीरे
 अन्य  मार्गों पर  भी  यह  सुविधा

 दी  जाए ै  ।

 इस  समय  जो  सुविधाएं  उपलब्ध  हूँ  उनसे  बंगलौर  और
 कोयम्बतूर  एक्सचेंजों

 के
 टेलीफोन  उपभोक्ता एक  ट्रंक  आटो  एक्सचेंज  के  जरिए  परस्पर  सीधे  डायल  कर  सकते ह  ।  दक्षिण  के  राज्यों
 में  6  अन्य  स्थानों  के  लिए  सी  ट्रंक  एक्सचेंजों  की  योजना  बना

 लो  गई  है  ।  इसके  अलावा

 मद्रास-चि  y  मद्रास-मधुर  और  ऊटी-कोयम्बतूर  मार्गों  पर  भी

 एप गोशा लों को  सीधे  डायल  करने  को  सुविधा  उपलब्ध हैं  ।  इनके  अतिरिक्त  दक्षिण  के  राज्यों मेंਂ  20  अन्य  स्थान
 के  लिए  भी  उपभोक्ता  डार्लिंग  की  जना  बनाई  गई  है  ।.

 पिछड़े  क्षत्रों  में  उद्योगों  के
 संवर्धन

 के  लिए
 अतिरिक्त  जिलों  का  चयन

 3314.  श्री  सी०  फके०  जाफर  शरीफ  :  क्या  योजना  मंत्री  Te  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नया  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के
 संवर्धन  के  लिये  केन्द्रीय  राज  सहायता  योजना  कार्य  क्षेत्र

 बढ़ा  ह  गयो
 हैं  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज़्य  सरकारों  को  भविष्य  के  के  लिये  पहले  से

 मोदित  जिलों  के  अलावा  अतिरिकंत  जिलों  के  चयन  के  लिये  आयोग  को  प्रस्ताव  भेजने के  fra

 कहा हैं  ;  और

 यदि  तो  उक्त प्रस्तावों की  मुख्य बातें  क्या  ह
 ?

 योजना  मंत्रालय में  teat  मारिया  :  (3)  और  हाँ  ।  हाल  ही  में

 यह  स्वी  कार  कर
 लिया

 गया  है
 कि

 जिलं  क्षेत्रों
 में

 raiat Xf
 को  बढ़ावा देने  के  rosters को  केन्द्रीय

 आर्थिक  सहायता के  वास्ते  जिलों/क्षेत्रों  के  जुनाव  के  लिए  स्वीकार  मानदण्ड  के  ढ़ांच ेके  अन्तर्गत ही  उक्त

 9.5?
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 स्कोर  का  विस्तार  किया  जाय  ।  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  राज्यों  के  मामले  में  2  से  6  जिलों  तक

 और  अन्य  राज्यों  के  मामले  में  1  से  3  जिलों/क्षेत्रों  तक  उक्त  स्कोर  का  विस्तार  किया  जा  सकता  है  |

 सभो  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  इस  बारे  में  पत्र  लिख  दिये  हँ  और  उनसे  अनुरोध  किया  गया  है  कि

 रिक्त  जिले  /  क्षेत्र  चुनने  का  अपना  प्रस्ताव  भेजे  ।  कुछ  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  ।

 बिहार  के  लिए  नया  डाक  डिवीजन  बनाना

 3315.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  संचार  मं  त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ( \
 = थो  )  क्या  जन  नेपाल  के  साथ  सोमा  लगने  और  बाढ़  के  कारण  उचित  संचार  व्यवस्था

 के  अभाव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बिहार  में  मुन्नो  के  लिये  एक  नया  डाक
 डिवीजन

 बनाने  का  विचार

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  )  )  फिलहाल  प्रशासनिक  कारणों  से  यहं  फैसला

 किया  गया  है  कि  दरभंगा  डिवीजन  जिसमें  मधुबनी  राजस्व  सब-डिवीजन  भो  शामिल  दो  हिस्सों

 में  न  बाटा  AIT  |

 seq  ही  नहीं  उठता  |

 Scheme  for  Extension  of  Television  Programmes

 3316.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 casting  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  scheme  for  extension  of  television  programmes  has  since  been  fina-
 lised  ;

 (b)  sf  so,  the  outlines  thereof  ;  and

 (c)  if  not,  the  time  by  which  a  final  decision  would  be  taken  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  &  Broadcastmg  (Shri
 ‘Dharam  Bir  Sinha)  :  (a)  &  (0)  :  No,  Sir.  Proposals  for  the  extension  of  TV  coverage
 during  the  Fifth  Plan  are  under  consideration.

 (c)  As  these  proposals  will  form  part  of  the  Fifth  Plan,  final  decision  will  be
 taken  along  with  the  Plan.

 Proposal  to  set  up  another  States  Re-Organisation  Commission

 3317.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  +:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  the  vastness  of  the  areas  of  States  hampers  their  development  and  stands
 in  the  way  of  administrative  efficiency  ;  and

 (b)  ifso,  whether  Government  propose  to  set  च  p
 another

 States
 Reorganisation

 Com-
 mission  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  ४,  H.  Mohsin)  :

 (a)  Government  have  no  reason  to  think  that  the  size  of  the  existing  large  States  adversely
 affects  their  development  or  administrative  efficiency.

 (0)  Does  aot  arise,



 23  1972  लिखित  दत्त

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  समिति  दु  वारा  site  सेवा  कना  की  स्थापना

 क
 3318.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि

 क्या
 विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  संबंधी  राष्ट्रीय  सामान  के  पास  एक  प्रौद्योगिकी

 केन्द्र  स्थापित  करने  के  बार  में  कोई  योजना  और

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या हूं और  उद्योगों  के  विकास  पर  इसका

 क्या  प्रभाव  पड़गा

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री
 सी०

 :  और

 एकस्व  साहित्य  के  तकनीकी  वार्षिक  अधिक  सर्वेक्षण  करने  और  नए  उत्पादनों  की  सोज  में
 अनुसंधान  और

 विकास
 उद्योगों  तथा  व्यावसायिक

 ों  को  आशापूर्ण  नए  विचार  और
 ज्ञान  प्रदान  करने  के  लिए  एक  प्रौद्योगिकी  सेवा  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रश्न  विज्ञान  और

 प्रौद्योगिकी  की  समिति  में  विचाराधीन
 है

 ।  इस
 उपाय

 से  कई  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष

 लाभ  होंगे  जसे
 कि

 विदेशी  ज्ञान  तथा  सहयोग  के  परिहार  के  साथ  कुछ  स्थितियों  में  अनुसंधान

 दीपकावृत्ति  के  खर्चा  को  बचाना  |

 तमिलनाडु  उद्योग  मंत्री  का  औद्योगिक  नीति  के  बारें  में

 3319.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या
 उन  का  ध्यान  29  1972

 के  एक्सप्रेस  में  स्पष्ट  औद्यो गीत  नीतिਂ

 स्तरीय  पालिसी  दीपक  के  अन्तर्गत  छपी  तमिलनाडू  उद्योग  मंत्री  द्वारा  की  गई  टिप्पणी

 को  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  और  :  मानਂ

 नीय  सदस्य  ने  जिस  समाचार  का  उल्लेख  किया  है  सरकार  के  उसकी  जानकारी  सरकार  की

 औद्योगिक  नीति  अस्पष्ट  नहीं  इसमें  हमारे  सामाजिक  अधिक  उद्देश्यों  के  अनुरुप  त्वरित
 औद्योगिक

 विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  स्पष्ट  मार्गदर्शी  सिंद्धान्त  निर्घारित  किए  गए

 गरी  टेलोप्राफो  में  योग्यता  प्राप्त  करन  क  लिये  प्रोत्साहन

 3320.  शी  सुखदेव प्रसाद  वर्मा  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  उन  अघिकारियों  को  प्रोत्साहन  दे  रही  है  जो  दवनागरि  टेलीग्राफी

 में  योग्यता  प्राप्त  करते  हे

 यदि  तो  एसे  कितने  शिकारी  लाभ  प्राप्त  कर  रहे
 है  और  इस  प्रकार  कितनी

 राशि  दी  ज

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  ः  जी  टेलीप्राफिस्ट  और  डाक

 नज़र
 जब

 हिन्दी  कैसे  में  अहंता  प्राप्त
 कर  लते

 हूं
 एक  अग्रिम  वतन  वृद्धि  और  जब  हिदी

 टली प्रिंटर में  agar  प्राप्त  कर

 लेते  हूँ  तो
 बौर  अधम  केतन  वृद्धि  पाने  के  qa  होते  है  ।

 यह  1-1-1970  से  प्रभावी
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 (a)  संबंधित  मातहत  यूनिटों से  att  एकत्रित  किए  जा  रह ेहूं  और  इन्हें  सभा-पटल  पर

 रख  दिया  जाएगा

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  विधेयक  पास  होन  क  विरुद्ध  मुस्लिम  लीग  तथा  अन्य  मुस्लिम  संगठनों
 द्वारा  मनाया  गया  विरोध-दिवस

 3321.  शी  ae  नायक  :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मुस्लिम  लीग  तथा  अन्य  मुस्लिम  संगठनों  ने  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय
 विधेयक  पास  fer  जाने  के  विरोध  में  देश  भर  में  16  1972  को  विरोध  दिवस  मना रत

 था  ?  और

 यदि  हां  ,  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  बया  प्रतिक्रिया  है  ?

 1g  मंत्रालय  मं  उप  मंत्री  एफ०  एच०
 :  अलीगढ़  मुस्लिम  ब च्

 विद्यालय  ओल्ड  ब्वायज  कनवेनशन  मुस्लिम  लीग  और  मुस्लिम  मजलिस  द्वारा  किये  गये

 आवाहन  पर  16  1972  को  देश  के  अनेक  भागों  में  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय
 घन  )  1972  के  विरोध  में  विरोध  दिवस  के  रूप में  मनाया  गया  था

 सरकार
 यह  अनुभव  करती  है  कि  आन्दोलन  अधिनियम

 के
 संबंध

 में  गलतफहमी पर
 आधारित  है  और  पूर्णरूप  &  अनुचित

 बड़ी  परियोजनाओं  में  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  भाग  लेने  हेतु  संयुक्त  क्षेत्र

 3322.  श्री  बक्शी  नायक  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि ॥

 क्या  बड़ी  परियोजनाओं  के  मामले  में  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  अधिक  प्रबन्धकीय

 योगदान  हेतु  व्यक्त  क्षेत्र  की  पहले की  गई  परिकल्पना  को  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  क्षेत्रों में
 विक  wa  से  आरम्भ  हीन  हुई  बताया  गया

 सरकार  की  ध्यान  इस  संबंध  में  11

 ही

 के  टाइम्स  में

 प्रकाशित  इस  आदाय  के  समाचार  की  और  दिलाया  गया

 (7)  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ह

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :
 से  :  आदरणीय

 सदस्य  द्वारा  निर्दिष्ट  समाचार  से
 सरकार  अवगत  है  |  सरकार  द्वारा  VJ Npyere aren fora  संयुक्त  क्षेत्र

 का  विचार  असफल  नहीं  हुआ

 जिलों  का  औद्योगिक  सवाल

 3323.  श्री  बक्शी  नायक  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 %) nm  क्या  सरकार  ने
 जिलों  औद्योगिक क्षमता  पता  लगाने  के  लिए  भारत  के

 प्रत्येक  जिले  सर्वेक्षणਂ  करने  का  fete  है  ;.

 यदि  सर्वेक्षण  कायें  तक  आरम्भ  किये
 जाने  की

 सम्भावना  और

 तक  सहायता  मिलेगी  ?
 देना  में  औद्योगिक  कार्यों  को  बढ़ाने  में  ऐसे  सर्वेक्षण  से  किस हद
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 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  a  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :  से  (7)  :]

 विकास  की
 सामान्य  नीति

 के  अंग  के  रूप  में  ही  aq  उद्योग  विकास  सगठन

 अन्य  निकायों  ने  जिलों  का  सर्वेक्षण
 किया  है  ।  लघु  उद्योग  विकास  संगठन

 द्वारा  किये  हुए
 सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट

 राज्य  सरकारों
 को  भेजी  जाती  है  जो  विकास  योग्य  नये  ज  उद्योगों  के

 संबंधी  के  लिए  आगे  कायंवाही  करती  अपने  उत्पादन  का  विविधीकरण  तथा

 आधनिकीकरण  करने  में  भी  इन  लग  एककों  की  सहायता  की  जाती  है  ।

 छोट  समान  के  क्षेत्र  को  सहायता

 3324.  श्री  बक्शी  नायक :  क्यਂ  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार न॑ ने  छोटे  पैमाने  के  क्षेत्र  को  सहायता  देने  संबंधी  ढांचे  में  कुछ  परिवर्तन

 faq

 यदि  at,  तो  उस  की
 मुख्य

 मुख्य  बातें  क्या  और

 इस  के  परिणामस्वरूप  se  समान  के  क्षेत्र  को  कितना  लाभ  होने  की  सम्भावना

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  नहीं  ।

 और
 प्रशन  नहीं  उठता ॥

 भारत  में  अपराध  विज्ञान  सम्बन्धी  अनुसंधान  करने  हेतु  विधि-चिकित्सा  शास्त्र  के  विकास  के  बारे में

 ब्रिटिश
 afern LJ  विशेषज्ञ  की  सिफारिशें

 3325.  शी  इन्द्रजीत गुप्त  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  अपराध  विज्ञान
 संबंधी  अनुसंधान  करने हेतु

 विधि  चिकित्सा  शास्त्र  के  विकास
 के

 बारे में  भारत  सरकार  को  परामर्श  देने  के  लिखे  वर्ष  1972  के  आरम्भ  में  एक  ब्रिटिश  वैदिक

 विशेषज्ञ  को  भारत  आमंत्रित  किया  गया  था

 3
 यदि  तो  उस  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या  थीं  और  उन  पर  क्या  कायंवाही  की  गयी

 क्या  सरकार  का  विचार  वधिक  विज्ञान  संबंधी  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति और  अपराध

 विज्ञान  तथा  वधिक  विज्ञान  संस्थान  जो  कि  इस  समयਂ  मुख्यतया  पलिस  प्रधान  वैदिक  विज्ञान

 की  विभिन्न  दिखाओं  के  सदस्यों  शामिल  करने  ar

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ ०  एच०  जी  श्रीमान ।

 )  विशेषज्ञ  द्वारा  की  गई  मुख्य  सिफारिशें  इस  प्रकार

 (1)  भारत  की  सभी  वधिक  प्रयोगशालायें  राज्य  के  नियंत्रण से  ले  लर्न लेनी  चाहिए  तथा  उन्हें

 केन्द्रीय  प्रशासन  के  अधीन  रखना

 (2)  इन  प्रयोगशालाओं  में  कार्य  करने  वाले  वैज्ञानिकों  के  वेतनमानों  में  विधि  करनी

 चाहिए  ।

 (3)  काय  अच्छा  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  इन  प्रयोगशालाओं  के  ढांचे  का  पुनर्गठन

 चाहिए  ॥
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 ~

 ओं  के  मिला  देन (4)  रसायन  विश्लेषणों  की  प्रयोगशाला  को  वैदिक  विज्ञान  प्रयोगशालाओं

 चाहिए

 वधिक  विज्ञान  संबंधी  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  को  पुलिस  अनुसंधान  विकास

 सलाहकार  परिषद  के  अधीन  स्थापित  की  जाने  वाली  वे  fac  विज्ञान  संबंधी  स्थाई  समिति  द्वारा

 बदला  जा  रहा  ।

 इस  समिति  में  ये
 fer  विशेषज्ञ  होंगे

 ।  अपराध  विज्ञान  तथा  वैश्विक
 विज्ञान

 संस्थान

 में  केवल  दो  पलिस  अधिकारी  हैं  ,  दोष  कर्मचारी  शिक्षा  शास्त्री  तथा  वधिक  विशेषज्ञ है  ।

 aga  श्रेणी  के  कमरा  रियों  की  अवर  श्रेणी  लिपिकों  क  ग्रह  म॑  पदोन्नति

 3326.  श्री  पालन  गौड़ा  क्या  प्रधान  मंत्री  य६  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  क ्

 क्या  सरकार  के  विचाराधीन  कोई  एसा  प्रस्ताव हैं  कि
 एक

 निश्चित  अवधि  की  सेवा

 के  पश्चात  तथा  अपेक्षित  योग्यताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  aa  श्रेणी  के  तमंचा  रियों  को  अवर

 श्रेणी  लिपिकों  के  ग्रेड  में  पदोन्नति  दो  जाए ;

 क्या  चतम  मं चा रियों  की  अवर  श्रेणी  लिपिकों  के  रूप  में  पदोन्नत  करने  के  बारे

 में  सरकार  को  कोई  ज्ञापन  मिला  हैं  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  और  कार्मिक  विभाग  मं  राज्य  मंत्री  राम  निवास  faa द
 at)  >  जी

 श्रीमान  |

 ata  श्रेणी  कर्मचारियों  को  अवर  aol  लिपिकों  के  रूप
 में  पोत

 करने  ह  बारे  में  ‘a  समय  समय
 पर

 ज्ञापन  प्राप्त  होत  रहे  ए  इस  संबंध में  स्थिति  इस  प्रकार

 है  फि  drat  श्रेणी  के  पद  चतुर्थ  लेगो  के  फ़र्मा  रियों  के  लिए  पदोन्नत  पद
 नहीं  है

 ,  कयोंकि इन

 दोनों  पदों  के  का  कार्य  स्वरूप  एक  सरे  से  ena  भिन्न
 हैं

 और  चतुर्थ  श्रेणी  पदों  पर  प्राप्त

 अवर  लिपिकों  के  पदों  के  लिए  कोई
 महत्वपूर्ण

 साबित  नहीं  हो  सकता
 ।  तथा

 ata  श्रेणियों  कैनेडी  अहंता  प्राप्त  कर्मचारियों  को  तीसरी
 श्रेणी  के

 पदों  में  प्रवेश  के  लिए

 अवसर
 प्रदान  करने  दृष्टि  से  अनेक

 सुविधाएं  प्रदान
 का  गई  जिस  के

 धोने  एसे

 ata  ah
 रोजगार द यालय  में  तीसरी  श्रेणी  के  पदों  के  लिए  अपने  नाम  दर्जे  करा

 सकते  हैं  और  रोजगार  दफ्तर  द्वारा  नामांकित  किए  जाने  उनके  चतरथ  श्रेणी  में  को  गई

 सेवा  के  आधार  पर  आयु  सीमा में  छूट  देते  उनके  बारे  में  इस  प्रकार  के
 श्रेणी  कौन

 के
 पदों

 पर  नियुक्त  किए  जाने  के  लिए  विचार  frat  जा
 सकता

 जिस  में  वे  कार्य  कर  रहे  हों

 हालांकि  इनका  नाम  रोजगार  कार्यालय  द्वारा  भज  गए  उम्मीदवारों  के  बीच  में
 नहीं है

 ।
 इसके

 अवर  श्रेणी  लिपिकों  के  पदों
 कौ

 रिक्तियों में  10
 प्रतिशत  रिक्तियां  चतुर्थ

 चोरियों  के  लिए  भी  आरक्षित
 गई  हूं

 जो  कि
 उन  चतुर  कर्मचारियों  तक  सीमित  एक

 परीक्षा  के  आवास  पर
 भरो  जानी

 जिन्होंने  चतुर्थ
 में  कम  से  कम  5  वे

 कौ
 सेवा  प्री

 कर  लो  मेट्रिकुले TA  या  समकक्ष  अहंता  रखते  हूं  और  जिनकी  आयु  45
 वर्ष

 जातियों  cat
 अनुसूचित  जन-जातियों  के

 लिए  50  वर्ष  )  तक  की  यह  योजना  डाक  व

 तार  और  ATT
 लेखा-परीक्षा  व  लेखा  विभाग  में  नहीं  हैंहृ

 जिनकी  अपने  चतु  श्रेणी
 कर्मचारियों  को  श्रेणी  फोन  के  पदों  पर  नियुक्ति  करने  के  लिए  अपनी  निजी  योजनाएं है  ।

 उपयुक्त  वर्णित  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  इस  मामले  में  आगे  कोई  कारवाई  करने  का

 प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।
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 त्रिपुरा  में  घोषित  अशान्त  क्षेत्र

 | 3327.  श्री  बीरेन  दत्त  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  दिखेंगे  कि

 क्या  त्रिपुरा  के  किसे  क्षेत्र
 को

 अशान्त  क्षेत्र  घोषित  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 उक्त  क्षेत्र  काब  तक  अदालत  क्षेत्र  रहेगा ?

 क गह  मंत्रालय  मं  उप  मंत्री  एफ०  एच०  से  त्रिपुरा

 सरकार  से  तथ्य  मालूम  किय  जा  रहे

 Shortage  of  H.M.T.  Watches

 3328.  Shri  Ramavtar  Shastri  e  Will  the  Minister  of  Industrial  Develop-
 ment  and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  H.M.T.  watches,  Jawahar,  Pilot,  Sona,  Janta,  Tarun,  Sujata  and  Nutan
 are  not  easily  available  to  Customers  for  the  past  few  months  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  the  shortage  of  these  watches  ;  and

 (c)  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  by  Governmeat  to  meet  the  shortage  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Siddhe-
 shwar  Prasad)  :  (a}  &  (b)  :  H.M.T.  watch  factory  a  Bangalore  is  working  to  full  capa-
 city  but  the  demand  is  so  high  that  HMT  is  unable  to  meet  the  demand  fully.  *

 (c)  HMT  is  expanding  its  existing  watch  factory  at  Bangalore  to  produce  additionally
 2,00,000  automatic  day-date  wrist  watches  per  annum.  In  addition  to  this,  the  Company
 is  also  sctting  up  a  watch  factory  at  Zainakot  near  Srinagar  to  produce  3,00,000  wrist
 watches  of  the  Hand-winding  type  per  annum.

 Shortage  of  Cement

 3329.  Shri  Ramavtar  Shastri  e |

 Shri  C.  K.  Jaffer  Sharief  :

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  consumers  are  facing  great  difficulties  due  to  the  shortage  of  cement  in
 the  country  for  the  last  few  months  ;

 (0)  the  States/regions  where  there  is  acute  scarcity  of  cement;  and

 (c)  the  reasons  therefor  and  the  action  taken  by  Government  to  remove  this  shortage
 and  check  black-marketing  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Siddhe-
 shwar  Prasad)  (a)  to  (0)  :  The  northern  and  eastern  regions  of  the  country  are  deficit
 in  the  production  of  cement  and  their  demand  over  the  supply  within  the  zones  has  to
 be  met  by  movement  of  cement  from  the  western  and  southern  zones.  Normaily  during  the
 period  of  May  to  September  every  year,  local  shortage  s  arise  in  certain  regions  due  to
 diversion  of  railway  wagons  for  the  movement  of  foodgrains.  During  1971,  production  of
 cement  was  also  affected  due  to  the  closure  of  a  factory  in  eastern  region  as  well  as  restric-
 tion  on  power  and  inadequate  supplies  of  coal.
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 To  overcome  the  inadequate  supply  of  wagons  and  to  improve  the  supply  position,
 permission  has  been  granted  in  appropriate  cases  to  factories  situated  in  distant  areas  to

 arrange  supplies  even,  if  necessary,  over  dearer  routes  at  a  higher  freight.  More  liberal
 movement  by  road  has  also  been  permitted.  Creation  of  dumps  near  the  consumption
 points  and  transport  of  cement  by  rail-cum-road  or  by  road  have  been  permitted.  It  has
 also  been  decided  to  reimburse  the  producers  upto  125%  of  the  corresponding  rail  freight
 for  transport  of  cement  to  destinations  beyond  100  Kilo  meters.  The  railways  have  also
 been  requested  to  improve  the  availability  of  wagons  to  the  various  factories  for  transport
 of  cement.  Supply  of  cement  through  coastal  shipping  at  a  higher  cost  has  also  been  per-
 mitted.  Augmentation  of  additional  capacity  for  cement  manufacture  has  also  been  en-
 couraged.  Recent  strike  in  the  cement  Industry  by  the  labour  will  affect  the  availability
 position  further.

 जाप ला  सीमेंट  बिहार

 3330.  1.0  रामावतार  शास्त्री  :

 श्री  Alo  कठ  जाफर  शरीफ  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जाप ला  में  सी  मेंट  की  कुछ  बन्द  ad  फैक्टरियों ने  हाल  में  काम  करना

 आरम्भ  कर  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  उन  फैक्टरियों  का  कुल  दैनिक  उत्पादन  टनों  में  कितना

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  म  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  बिहार  में

 जापला  स्थित  सोने  बैली  पोट  लैंड  मोमेंट  फैक्टरी  में  जिसमें  1  1971  से|  उत्पादन  बन्द

 हो  गया  5  1972  से  उत्पादन  आरम्भ  हो  गया  है  ।

 5  1972  से  13  1972  तक  इस  कम्पनी  में  उत्पादित  सीमेंट  का

 औसत  लगभग  298  मी०  टन  प्रति  दिन  रद्

 Infiltration  of  Bangladesh  Citizens  into  Indian  Territory

 3331.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  some  citizens  of  Bangladesh  had  infiltrated
 into  Indian  territory  in  the  past  few  months  ;

 (b)  ifso,  the  number  thereof  ;

 (c)  the  reasons  for  their  infiltration  into  Indian  territory  ;  and

 (d)  whether  Government  have  taken  any  action  to  prevent  such  infiltration  in  future  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)  :

 (a)  to  (c)  ;  There  has  been  no  fresh  influx  of  refugees  as  such  from  Bangladesh.  The  number
 of  persons  who  may  have  entered  India  without  valid  trave!  documents  during  the  last
 three  months  is  being  ascertained  from  the  Governments  of  our  border  States.  The  State
 Governments  have  also  been  requested  to  report  the  reasons  that  such  infiltrants  may
 have  given  for  their  entry  into  India  without  valid  travel  documents.

 (d)  All  our  authorities  concerned  on  the  border  are  fully  vigilant  and  have  been  in-
 structed  to  prevent  unauthorised  entry  of  any  persons  from  across  the  border.
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 कृत्रिम  रुप  से  बढ़ाये  गये  राशि  वाले  टेलीफोन  बिल

 3332.  शी  रामावतार  शास्त्री

 डा०  कर्णीसिंह :

 क्या  सवार  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी
 है

 कि  संसद
 में  इस  मामल

 पर  कई  बार

 चर्चा  ज्  जोने  के  बाद  भी  कृत्रिम  रूप  से  बढ़ाई  गई  राशिवाला  cain  बिलों  की  .  समस्या  अभी

 भी  बनी  हुई  है  और

 यदि  तो

 इस

 घोटाल  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कारवाई कर  ने
 का  विचार

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन
 :

 जी  नि  बहुत  कम  प्रतिशत

 भोक्ता ओं  विशेष  रूप  से  के  कुछ  उपभोक्ताओं  द्वारा यह  आरोप  अभी  भी  लगाया

 जा  रहा

 जाच याचिकाओं  विषयक  समिति ने  के  कुछ  उपभोक्ताओं  एक  याचिका  की

 करने  पर  यह  सिफारिश  क  है  थि  सरकार  एक  विशषज्ञ  समिति  बनाए  food  दूसरे  सदस्यों के
 के

 साथ  लेखा  भ  शामिल  ati  ae  समिति  दिल्‍ली  टेलीफोन  के  कार्य

 की  जांच  करे  जिसमें  एस०  टी ०  डी०  प्रणाल  के  कार्य  और  बिलों  में  रकम  बढ़ा-चढ़ा  कर  दिखाने

 की  शिकायतों  की  uta  को  प्रक्रिया  पर  खास  ध्यान  दिया  ato  और  दिल्‍ली  टेलीफोन  के  कार्य

 को  सुचारु  रूप  देने  के  लिए  और  बिलों  में  caw  कर  दिखाने  के  कारणों  को  तुरन्त

 दूर  करने  को  प्रभावी  तरीकों  का  सुझाव  ai  इस  समिति  की  नियुक्ति  इसलिए  नहीं  ०५ ह्  qs
 है  क्योंकि  अभी  प्राक्कलन  समिति  से  समति  प्राप्त  नहीं  हुई  है  जिसका  संचार  मंत्रालय  के  प्राक्कलनों

 की  जांच  चरने  का  भो  विचार  है  ।

 कुछ  समाज-विरोधी  और  Trsa-fazieyli  तत्वों  हारा  जम्म  और  काश्मीर  तोड़-फोड़  की  गतिविधियां

 3333.  श्री  पीलू  मोदी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  गत  ५ तान  महीनों  में  कुछ  समाज-विरोधी
 और  faded  तत्वों  ने  जम्मू

 और  काहनौर  के  विभिन्न  भागों  में  तोड़-फोड़  की  काय  वाहियां  की  हैं  ;

 यदि  तो  उनका  स्वरुप  क्या  था  ;  और

 क्या  इस  प्रकार  गतिविधियों  पर  कोई  निगरानी  रखी  ar  रही  है  और  यदि
 तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  गृह  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा

 अंतरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  :  तथा
 :

 राज्य  सरकार ने  सूचित  विया  है
 अकेले कि  1972  में  एक  भूमिगत  राष्ट्रविरोधी

 वक्ष  ध्यान  में  आया  है  fat  इरादा

 सेना  तथा  पलिस  के  गार्डों  तथा  महत्वपूर्ण  प्रतिष्ठानों  पर  आक्रमण  करना  सेब त  व्यवसायों

 की  पकड़ा  गया  है  और  नजरबन्दे  कर  दिया  गया  हैं  ।

 केन्द्रीय  व  राज्य  सरकारों  की  सुरक्षा  एजंसियां  उस  संबंध  मे ंसके  हैं  ।
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 लद्दाख  का  विकास

 3334.  श्री  कुशादे  बाकुली  :  क्या  गह  मंत्रो  यह  बताने को  कृपा  करेंग
 कि  :

 क्या  जम्मू  और  काज़मी
 र  में  लद्दाख  क्षेत्र  शिक्षा  तथा  उद्योग  को  दुष्टि  से  अत्यंत  पिछडा

 a
 हुआ

 ्र
 |

 क्या  संवैधानिक  व्यवस्था  के  अनुसार  इस  क्षेत्र  को  अनुसूचित  क्षेत्र  घोषित  करने  तथा  इस  क्षेत्र

 का  विकास  करने  के  faq  वित्तीय  तथा  अन्य  सभी  सम्भव  सहायता  देने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  है
 ;  और

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :
 जम्म व

 काश्मीर  में  लद्दाख  क्षत्र

 आधिक  शिक्षा  तथा  उद्योगਂ  की  दुष्टि  से  पिछड़ा  हुआ  है  ।

 और  अनुसूचित  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  संवैधानिक  उपबन्ध  इस  समय  जम्मू  व  कश्मीर

 में  लागू  नहीं  होते  ।  वास्तविक  समस्या इस  क्षेत्र  कें  आधिक  विकास  को  तेज  करने को  है  और  सरकार

 इस  के  लिए  सभी  सम्भव  प्रयत्न  कर  रही  है  ।  विभिन्न  योजना  अवधियों  में  लद्दाख  क्षेत्र  क ेलिए  लागत

 धन  में  नियमित  रूप  से  वृद्धि  की  गई  एक  विवरण  संलग्न  है  |

 विवरण

 aia के  कार्यक्रमों  जिन  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  सड़कों  का  ग्रामीण

 ऊन  तथा  भेड़ो ंका  शैक्षिक  तथा  स्वास्थय  केन्द्रों  का  स्थिति  विद्युत
 परियोजना  का  निर्माण  और  बागवान  का  विकास  सम्मिलित  है  ।  प्रथम  योजना  के  बाद  लद्दाख  में

 लगाया  गया  लागत  धन  इस  प्रकार  है  :--

 लाखों  में

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  थै  41

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  8.54

 143.  80 तृतीय  पंचवर्षीय  यो  जना

 1966-67  56.72

 1967-68  cy  31.42

 1968-69  o  44.33
 ee  |

 जोड़  287.  22
 ny  आ एएएएएएएएाणा

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  6  करोड़  रूपये  का  व्यय  लद्दाख  ध  त्र  लिए  स्वीकृत  किया  गया  है  |

 प्रथम  फोन  वर्षों  में  2  48
 करोड़  रुपय  की  राशि  खच  ज  चुकी  ।  छोटी  सिंचाई  और  विद्युत

 क्षेत्रों  के  अंतगर्त  विशेषरूप  से  प्रगति  हुई  है  ।

 गुजरात  सरकार  दवारा  टेलीविजन  सेटों  के  निर्माण  के
 लिये  एक  परियोजना  की  हेतु  लाइसेंस

 के  लिए  अनुरोध

 3335.  श्री  फतह सिह  aa  गायकवाड :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगी  कि :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार टे  लोवलीन  सेटों  के  निर्माण  के  लिए  एक  परियोजना  की  स्थापना  हेतु
 लाइसेंस  के  लिए  गुजरात  सरकार  से  कोई  आवेदन  प्रप्त  हुआ  यदि  तो  योजना  के  रूपरिखा  क्या

 है  ;  और
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  न  इस  सोच  आवेदन  को  जांच  कर  ली  है  और  याद  तो  उस  पर  बया

 निर्णय  क्या  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  (x)  नहीं  महोदय  ।

 (7)  wet  नहीं  उठता  ।

 बड़ौदा  में  एक  टे  केन्द्र  की  स्थापना

 3336.  श्री  फतह सिह  राव  गायकवाड़  :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  क्या  सरकार  का  विचार  चालू  वर्ष  में  बड़ौदा  मे  एक  टेलीविजन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  उप-मंत्री  धसंबीर  fag)  :  नहीं  ।

 राज्य  औद्योगिक  विकास  निगमों  को  जारी  किये  गय
 आशय-पत्रों  उपयोग

 3337.  डा०  धरातल  aa:

 श्री  प्रभ दास  पटेल  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  कलकते  से  प्रकाशित  होने  वाले  26  1972  के  हिन्दुस्तान
 स्टैंडर्ड  में  छपे  उस  समाचार  क  ओर  दिलाया  गया  है  कि  बहुत  से  आज्ञापत्र  कुछ  राज्य  औद्योगिक  विकास

 निगमों  के  पास  अप्रयुक्त  पड़े  हँ  ;

 ०]
 यदि  तो  ऐसे  राज्य  कौन-कौन  से  हू  और  आशयपत्रों  को  उपयोग  में  न  लाने  के  क्या  कारण

 ्  }  और

 स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर
 से

 :  हां  ।

 सरकार  राज्यों
 क ेऔद्योगिक  विकास  निगमों  को  जार  किए  गए  आदाय  पत्रों  के  कार्यान्वयन  में  तेज  लाने

 की  से  अवगत  है  ।  नये  gal  हे  को  स्थापना  में  विशेषरूप  से  इन  नियमों  की  भूमिका
 के

 परिपेक्ष्य  में  एसा  करना  अतिआवश्यक है  ।  यह  मामला  सभी  मुख्य  मंत्रियों
 के  समक्ष  उठाया  गया है  |

 उससे  प्रगति  क  संविदा  स्वयं  करने  को  कहा  गया  है  तथा  उन्हें  विलम्ब  के  कारणों  यदि  कोई  से  सरकर

 को  अवगत  करने  को  वहा  गया है  ।  उससे  न  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  निरन्तर  और  निकट

 सहयोग  रने  तथा  सेना  कठिनाइयों  को  दुर  करने  के  लिए  भी  अनुरोध  किया  गया  है  ।  मुख्य  मंत्रियों

 से  उत्तर  प्त  हो  रहे  है  इसके  नीद  अलग  अलग  गाय  जना  को  प्रगति  का  आकलन  जा  सकेगा  ।

 विलम्ब  के  कारणों  तथा  कठिनाइयों  पता  लगाकर  आवश्यकतानुसार  अभ्युपेय  किए  जायेगे  |

 ग्रामीण  क्षत्रों  में  स्थानीय  कालों  के  लिये  डरी  सम्बन्धी  टेलीफोन
 टे

 {th  नोति  का  पुनरीक्षण

 3338.  श्री  पी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग
 कि

 :

 क्या  सरकार  जिला  मुख्यालय  या  तालूक  मुख्यालय  एक्सचेंजों  से बीस  किलों  टर  के

 अन्दर  के  क्षेत्रों  की  स्थानीय  क्षेत्रों  के  रूप  में  वर्गीकृत  करने  के
 हेतु  टेलीफोन है  रिफ  ति  में  संदिग्ध  करने

 पर  विचार  कर  है  ताकि  इन  क्षेत्रों  में  की  गई  सभी  कालों  पर  स्थानीय a  कालों  का  शुक  लिया

 और

 यदि  तो  कया  सरकर
 ग्रामीण  हितों

 में
 एसा

 करेंगी  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  जी,-नहीं  | ह

 जौ  फिलहाल  एसा  नहीं  किया  जाएगा  ।
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 sacra  हिरासत  फिल्म  सेंसर  बोर्ड  की  स्थापना

 3339.  श्री  पी०  नरसिम्हा  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  फिर  अनुरोध  किया  है  कि  हैदराबाद  में  एक

 फिल्म  सेंसर  बोड़े  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  अपने  निर्णय  पर  विचार  करे  ;  और

 यदि  ही  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  धनबीर  :  राज्य सरकार  के

 1970  के  बाद  इस  विषय  पर  कोई  और  पत्र  नहीं  आया  है  ।

 इस  सम्बन्ध में  इस  सदन  में  1-12-71  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  2521  तथा  17

 1972  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  6543  को  दिए  गए  उत्तरों  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  है
 कि  क्षेत्र  में  बनने  वली  फिल्मों  संख्या  को  देखते  हुए ह  द  नाबाद  में  केन्द्रीय  फिल्म  सेन्सस  बोर्ड  का  प्रादेशिक

 कार्यालय  खोलने  का  औचित्य  नहीं  हैं  ।  इस  स्थिति  में  कोई  भी  परिवर्तन  नहीं  हुआ  है  ।

 में  पुनर्वास  अधिकारी  के  विरुद्ध  आरोप

 3340.  श्री  बीरेन  दत्त  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 केन्द्रीय  area  आयोग  ने  त्रिपुरा
 में

 पुनर्वास  विभाग  के  अधिका रो  द्वारा  किए  गए  तथाकथित

 भ्रष्टाचार  के  बारे  में  जांच  आरम्भ  कर  दो  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  :  और  पुनर्वास  विभाग  से

 प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  केन्द्रीय  सकता  अयोग  त्रिपुरा  में  पुनर्वास  विभाग  के  अधिका  रियों  द्वारा
 कथित  भ्रष्टाचार  के  बारे  में  कोई  जांच  नहीं  कर  रहा  किन्तु  उत्तरी  त्रिपुरा  में  शरणार्थियों  के  लिए

 झोपड़ियों  के  बनाये  जाने  में  चार  से  सम्बन्धित  आरोपों  के  बारे  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  जांच-पड़ताल
 कर  रहा  है  |  मामला  होने  के  कारण  जांच-पड़ताल  में  लगभग  6  माह  लगने  की  संभावना  है  ।

 का  तेलगू  या  कन्नड़  में  प्रकाशन

 3341.  श्री  पी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  योजन  मंत्री  यह  बनने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 योजना  आयोग  पत्रिका  तेलगू  कन्नड़  में  क्यों  प्रकाशित  नहीं  की

 जा  रही  और

 कया  सरकार  शीघ्र  एसा  करेगी
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  arfcar): ):  क्रमबद्ध  रूप  में  हमारी  सभी  प्रमुख
 भाषाओं  में  योजना  रे  संस्करण  निकालने  का  सरकार ने  एक  कार्यक्रम  Tare  किया  एकदम  सभी

 संस्करणों  को  निकालनेਂ  में  आने  वालो  स्पष्ट  दिक्कतों  के  कारण ए  सा  करना  पड़ा है  |

 इस  कार्यक्रम  के  अंध के  रूप  1972-73  में  तेलगू  संस्करण  निकालने  का  प्रस्ताव

 कन्नड़  संस्करण  निकालने  के  लीटर  ale  कार्यालय  को  सम्पादकीय  और  तमंचा री
 के  संबंध  में  प्रा  ठीक  व्यवस्था  करने  तूया  अन्यਂ  आवश्यकताओं  के  बारे  में  1973-74  के  दौरान  कार्य

 आरम्भ  किया  जायेगा  |
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 दिल्ली  टेलीविजन की  रेन्ज

 3342.  डा०  कर्मी  सिह  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि  :

 दिल्‍ली  टेलीविजन  केन्द्र  की  वर्तमान  जज  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  ग्रन्थ  बढ़ाने  का  है  ताकि  हर  के  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोग

 भी  इससे  लाभ  उठा  सकें  ;  और

 यदि  at,  तो  कब  और  किस  सीमा  तक  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  धमंवीर  :  60  किलोमीटर

 तथा  :  वरवेमानद्रांसमीटर  की  शक्ति  और  एंटनी  की  ऊंचा ई  दिल्‍ली  टेलीविजन

 केन्द्र  को  वमन  रेन्ज  को  दिल्लो  के  rasa  90  किलोमीटर  तक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।  दिल् लोटे

 विजन  कार्यक्रमों  को  रिले  करने  के  लिए  मं  सुरो  में  एक  रिले  ट्रांसमीटर  भो  स्थापित  करने  प्रस्ताव  है  |

 इसकी  165  किलोमीटर  को  स्वतन्त्र  रेन्ज  होगी  |  समूची  परियोजना  1975  के  मध्य  तक  मुकम्मल हो
 जाने  को  उम्मीद  है  ।

 बू टेलीफोन  कालें  रिकार्ड  करने  वाली  मशीनों  द्वारा  गलत  आंकड़े  दिया  जाना

 3343.  डा०  कर्मी  fag  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्याटेलोफोन  विशेष कर  रिका  करने  वाली  मदान  हाल में  गलत  आंकड़े

 देती  रहो  हैं  ;

 यदि  तो  इससे  उपभोक्ताओं  को  कितनी  हानि  और

 सरकार  का  विचार  2  लियोन  उपभोक्ताओं  को  इस  कारण  से  हुई  हानि  की  क्ष  क्षतिपूर्ति  करने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  नहीं

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 मंत्रालयों  में  प्रतिनियुक्ति  पर  argo  पी०  एस०  अधिकारियों  का  कार्यकाल

 3344.  श्री  विजय  पाल  सिंह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  मंत्रालयों  के  नाम  कया  हँ  जिनमें  इण्डियन  पुलिस  सेवा  के  अधिकारों  डिप्टी

 डायरेक्टर  /डायरेक्टर/ओ०  एस०  डी०  डिवीजंस/सेक्शान्स  के  पदों  पर  प्रतिनियुक्त
 किय  गये

 क्या  इण्डियन  पुलिस  सेव  के  ए  से  अधिकारियों  को  उक्त  पदों  पर  प्रतिनियुक्ति  पर  रखने  के

 लिए  कोई  कार्य  कल  निर्धारित  किया  गया  यदि  तो  क्या  ;

 क्या  प्रतिनियुक्ति  पर  रखे  गये  इन  अधिकारियों  में  से  कुछ  अधिका  एक  ही  मंत्रालय  में

 वर्षों  से  अधिक  समग्र  तक  रहे  ह  और  यदि  तो  उनके  वहां  लगातर  बने  रहने  के  क्या
 कारण

 हूं ;  और

 अनुकूल  प्रशासनिक  व्यवस्था  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  एक  मंत्रालय

 विभाग  में  एसे  are  रियों  को  प्रतिनियुक्ति  तथा  नियुक्ति  का  कार्यकाल  निर्धारित  करने  के  लिये  कया

 कार्यवाही  करने  का  है ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  एफ०  एच०  :  से  :  सूचना  एकत्रित  की

 जा  रही  है  ।
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 er  नाना नन =

 संयुक्त  सचिवों  के  रूप  में  नियुक्ति  हेतु  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  सेलेक्शन  ग्रह  अधिकारियों  की  चयन

 सुची  का  प्रधान  मंत्री  सचिवालय  को  दिया  जाना

 3345.  श्री  बिजय  पाल  fag  या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  :

 *  क्या  संयुक्त  सचिवों  के  रूप  में  नियुक्ति हेतु  केन्द्रीय  लय  सेवा  सलेक्शन  ग्रेड  अधिका  रियों

 की
 चत  सूचि

 अनुमोदन  के  लिए  इस्टैब्लिशमेंट  बोर्ड  द्वारा  1972  में  प्रधान  सचिवालय

 कोर्ट  !  गयी  थी  ै

 (a)  क्या  चयन  सूची  का  अभी  तक  अनुमोदन  नहीं  किया  गया  |  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  तथा  इसे  कब  तक  प्रकाशित कर  दिय  जाने की  सम्भावना

 है
 ?

 गृह  मंत्रालय
 और  कोमिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 राम  निवास  :  फरवरी

 1972  में  सीनियर  सेलेक्शन  बोर्ड  द्वारा  उपयुक्तता  सूचि  तयार की  गई  और  इसे  मार्च  के  मध्य

 में  प्रदान  मंत्री  के  अनुमोदन  के  लिए  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।

 तथा  मामला  विचाराधीन  है  ।

 लखनऊ  म  स्कूटर  कारखाना

 3346.  श्री  झारखण्ड  राय :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  की

 क्या
 इटली

 के  इन्नोसेट द्वारा  इक् यूटी
 शेयरों  की  विदेशी  साझेदारी  से  लखनऊ  में  प्रस्तावित

 ब्ह्त्‌  प्र  कारखाने  की  स्थापना  का  मूल  ध्येय  आंतरिक  खपत  के  लिये  स्कूटरों  की  सप्लाई  करना

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  साम्य  के  विदेशी  सहयोग  प्र1 प्त  करनेके  क्या  कारण

 ह  जबकि  भारत  के  वर्तमान  स्कूटर  कारखानों  में  उत्पादन  बढ़ाने  की  पर्याप्त  सम्भावनाएं  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  ओर  :  सयुक्त क्षत्र
 में

 स्थापित
 करने  और  विद्यमान  निर्माताओं  को  विस्तार  करने  के  लिय  मंजूरी  देने  के  प्रस्ताव

 आपस  में  एक  नहीं हैं  स्कूटरों  की  मांग  और
 आपूर्ति

 के  बीच  भविष्य  में  मांग  की  वृद्धि
 और  स्कूटरों  का  निर्यात  करने  की  संभावनाओं  से  विद्यमान  एककों

 के  विकास  और  संयु क्त
 क्षेत्र में

 नई  परियोजना
 स्थापित

 करने  के  लिये  पर्याप्त  गज़ा इश  ह
 जायेगी  |  सरकार

 3.7)
 ने  मिलामौं

 इटली  केम  ०  इनोसेंट  के  स्कूटर  बनाने
 संपर्क  संयंत्र  जसा  है  के  आधार  पर  अधिकतम

 नमूने
 में  लम्ब्रेटा  निर्माण  के  लिये  तकनीकी  आंकड़े  डिजाइन  और  ड्राइंग  सहित  अधिग्रहण  करने  संयुक्त

 कक्षा  में
 स्कूटर  स्थापित  क  रने  का  निप  किया  है  ।  परियोजना  में  उत्पादन  के  कुछ  अंश को

 निर्यात  करने  का  विचार  है  ।

 भारतीय  और
 इटली

 की
 फर्मों  रु वरा  भागी  | र्‌  होने  से  परियोजना  के  प्रबंध  . और  उत्पादन

 घियो ंमें  प्राप्त  अनुभव  से  परियोजना  के  लाभ  और  उसके  परिणामस्वरूप  परियोजना  को  शीघ्र

 कार्यान्वित  किया  जा  सकेगा  ।

 Central  Industrial  Establishment  Pratapgarh  (U.P.)

 3347.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Industrial
 Decvelopment and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  has  been  a  demand  for  a  central  industrial
 undertaking  i

 in  Pratapgarh
 district  in  Uttar  Pradesh  for  a  long  time ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?
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 क  wise ह The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Indust:  aaa  Development  (Shri  Siddhe-
 shwar  Prasad):  (a)  The  State  Government  have  made  no  demand  for  a  Central  Industrial
 Undertaking  in  Pratapgarh  District  in  the  State  of  U.P.

 (b)  Does  not  arise.

 Number  of  Licenced  Radio  and  T.  V.  Sets  and  Revenue  Earned

 3348.  Shri-‘Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Communications  be

 Pp  eased
 to  state

 (a)  the  number  of  licenced  Radio,  television  and  transistor  sets  in  ‘the  country  at  pre-
 sent  ;

 (b)  the  revenue  earned  by  Government  under  this  head  during  the  financial  years,
 1970-71  and  1971-72  and

 (c)  the  approximate  amount  of  revenue  still  to  be  realised  under  this  head  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  :  (a)  There  are

 94,17,353  Radios  and  Transistors  sets  standing  registered  with  the  P  &  T  as  on  9150
 March,  72.  The  number  oflicenced  T.  V.  sets  is  53,848.

 (b)  रिटायर  earned  by  for  the  year  1970-71  is  Rs.  16,88,81,040.00  and
 for  the  year  1971-72  is  Rs.  16,98,77,317-50-

 (c) \  Itis  difficult  to  gauge  the  approximate  amount  of  revenue  stil]  to  be  realised  as
 itis  not  possible  to  determine  the  number  of  unlicenced  sets.

 Unlicenced  Radios  and  Transistors

 3349.  Sbri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  any  statistics  in  regard  to  the  number  of  radios  ana  trans
 sistors  being  used  without  licences;  and

 (b)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  (+0४९१111010111  future  to  gear  up  the  licensing
 system  andthe  action  proposed  to  be  taken  against  the  persons  who  use  radios  without
 getting  licences  therefor  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  :  (a)  11  is  nov  possible
 to  maintain  statistics  regarding  the  number  of  Radios  &  Transistors  being  used  without
 licences.

 (b)  Anti-evasion  drives  are  organised  by  the  Circles  and  there  is  also  a  check  made
 on  jhe  import  of  foreign  sets  through  Any  person  found  violating  the  rules  and
 conditions  are  penalised  with  recovery  of  fee  and  surcharge,  refusal  of  which  may
 also  lead  to  prosecution  in  a  court  of  law.

 Arrears  of  Telephone  Dues  fram  State  Governments

 3350.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Communications
 be  pleased  to  state

 (a)  the  arrears  of  telephone  dues  to  be  realised  by  the  Central  Government  from  the
 various  State  Governments  at  present  ;  and

 (b)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  realise  the  same  ? .

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  :  (a)  Telephone  Reve-
 nue  arrears  against  State  Governments,  as  on  1-4-1972  in  respect  of  bills  issued  upto
 31-12-71  are  Rs.  78.16  lakhs.
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 (b)  Telephones  of  defaulting  subscribers  (barring  the  telephones  of  exempted  cate  gory),
 .are  disconnected.  Efforts  to  realise  the  outstandings  aré  made  by  correspondence  and

 personal  contacts.  Recently,  the  Chief  Secretaries  of  State  Governments  and  Lt.  Governors
 of  Union  Territories  have  been  addressed  by  the  Department  requesting  them  to  issue
 instructions  to  all  the  State  Government  officers  impressing  upon  them  the  need  for  prompt
 settlement  of  telephone  dues.  The  Department  has  also  undertaken  a  special  drive  for

 expenditious  recovery  of  the  arrears.

 Expenditure  Incurred  on  Telephone  Calls  by  Union  Ministers

 3351-  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Wiil  the  Minister  of  Communications
 ‘be  pleased  to  state  ty fy

 (a)  the  expenditure  incurred  on  telephone  calls  made  by  the  various  Union  Ministers
 from  the  rst  April,  1972  to-date  ;  and

 (b)  the  expenditure  incurred  on  trunk  calls  and  local  calls  made  by  each  Minister

 during  the  said  period  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  :  (a)  &  (b)  :  The  in-

 formation  is  peing  collected  and  will  96  placed  of  the  Table  of  the  House.

 उड़ीसा  सकल  में  इंजीनियरी  डिवीजनों  का  पुनगंठन

 3352.  श्री  अर्जुन  सेठी  :
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने की  करेंग

 कि
 :

 उड़ीसा  सकल  में  इंजीनियरी  डिवीजनों  तथा  सब-डिवी  जनों  ar  पुनर्गठन  इस  बीच  पुरा  कर

 गधा  है  ;

 यदि  पुनर्गठन  कार्य  कब  तक  घोर  लिये  जाने  की  है  ;  और

 क्या  बाल/सौर  के  समीप  एक  नई  इंजी  नियरी  डिवीजन  की  मंजूरी  जाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :

 saa  ही  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।  बाजार  उपमंडल  का  ही  मुख्यालय  ।  उड़ीसा  सकल  में  भुवनेश्वर
 में  एक  नया  तार  इंजीनियरी  डिवीजन  और  तोतलागढ़  और  झ्ासगडा  में

 सब-डिवीजन  बनाया  जा  रहा  है  |

 उड़ीसा  स्थित  बड़े  डाकघर  की  इमारत  का  बिस्तार

 3353.  श्री  अर्जुन  सेठी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 क्या  भद्रक  उड़ीसा  स्थित  बड़े  डाकघर  की  इमारत  का  प्रस्तावित  विस्तार

 हो  गया

 यदि  तो  ara  को  शीघ्रता  से  पूरा  करने  में  क्या  बाधाएं  हू  ;  और

 क्या  उक्त  परियोजना  के  लिये  मंजूर  राशि  दी  गई

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  इस  कार्य  के  लिए  प्रशासनिक

 और  2,  54,250  रुपये  के  खर्च  की  मंजूरी  जारी  की  जा  चुकी है  ।  इस  कार्य

 के  लिए  ag  1973-74  के  बजट  में  व्यवस्था  की  जाएगी  ।

 और
 :  यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  इस  मामले  में  आगे  कारवाई  की
 जा  रही

 कि  यह  कार्य  1973-74  के  शुरु  में  आरम्भ  कर  दिया
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 कटक  )  स्थित  आकाशवाणी  कन्द  का  विस्तार

 e > 3354.  श्री  अर्जुन  सेठी  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  की

 क्या  कटक
 )

 स्थित  आकाशवाणी  केन्द्र  का  प्रस्तावित  विस्त।र  sid  अब

 प्रारम्भ  हो  गया  है  ;  और

 यदि  ता  विस्तार  कार्यों  कंब  तक  पूरा  हो  जायेगा ?

 क
 सुचना और

 प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  धमंवीर  जी

 कटक  में  कार्य  मुकम्मल  होन  की  लक्ष्य  तारीखें  निम्न  प्रकार  है

 (1)  हाई  पावर  1974

 (2)  स्थाई  1975  |

 ट्रेक्टर  उद्योग  में  अप्रयुक्त  क्षमता  >

 3355.  श्री  चौधरी  राम  प्रकाश  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्र यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  का  ट्रैक्टर  उद्योग  मन्दी  में  उसमें  क्षमता  का  कम  उपयोग  हो  रहा
 तथा  उसके  लाभ  और  लाभ  प्रदत्ता  में  भारी  कमी  हुई  है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  मं  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  :  (4)  ट्रैक्टरों  की

 मांग  में  इस  समय  कमी  है  और  कुछ  कारखानों
 में

 क्षमता  से  कम  काम  हो  रहा

 सरकार  यह  अनुभव  करती  है  कि  यह  एक  अस्थायी  स्थिति  है  और  आने  वाले  वर्षों
 में  ट्रैक्टरों  की  मांग  बढ़  जायेगी  ।

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  में  उत्पादन

 3356.  चौधरी  राम  प्रकाश  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे  कि  :

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  के  उत्पादन  में  हाल  में  कमी  हुई  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हू
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  नहीं  ।

 प्रत  ही  नहीं  उठता

 हिन्दुस्तान  मशीन  zea  की  आटोमटिक  घड़ियां

 3357.  बी०  क्‌०  दास चौधरी  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 an  हिदुस्तान  मंशीन  टूल्स  ने  ऑटोमेटिक  घड़ियां  बनानी  आरम्भ  कर  दी  ह  ;  और

 यदि  तो  प्रतिशत  लगभग  कितनी  घड़ियों  का  उत्पादन  होगा  तथा  वे  कब  तक

 जनता  की  उपलब्ध  हो  सकेंगी  सगा he  उनका  ञ लय  क्यां  होगा  ?
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 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धशवर  हाल  ही  में

 हिन्दुस्तान  मदीन  cea  संयंत्र  में  दिन  a  वाली  स्वचलित  कलाई  घड़ियाँ  बनना
 | ह प्रारम्भ  हुआ  है  तथा  पुर्जों  के  निर्माण  का  प्रथम  चरण  थिनर  ही  दारु  किया  जायगा

 वर्ष  1977-78  तंक  बंगलौर  स्थित  नम्बर  IT)  घड़ी  के  कारखाने  में  दिन
 तिथि  वाली  स्वचलित  कलाई  घड़ियों  का  वार्षिक  उत्पादन  2  लाख  तक  पहुँच  जायेगा  ।  वर्ष

 1972-73  में  कम्पनी  के  बंगलौर  स्थित  कारख़ाने  11)  में  आयात  कर्जो  से  दिन  व

 तिथि  वाली  20,000  स्वचलित  कलाई  घड़ियाँ  बनेगी  ।  300  रुपये  प्रति  घड़ी  के  हिसाब से

 aaa  अतिरिक्त  आदा  है  कि  अक्तूबर जिन  पर  1972  में  बिक्री  हेत  उपलब्ध  हो

 सकेगी  |

 तकनीकी  विकास  निदेशालय  का  पनगठन

 3358.  श्री  बी०  Ho  दास  चौधरी  :  नया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  तकनीकी  विकास
 निदेशालय  पुनर्गठन  करने  के  लिये  कोई  कार्य  क्रम

 बना  लिया है  ,  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायें वा ही  की  गई  है  तथा  उसमें  कितनी  प्रगति

 हुई  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 इलेक्ट्रानिक्स  आयोग
 दवारा  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स

 लिमिटेड  के  इलेक्ट्रानिक  डिवीजन  को

 विजन  रिसीवर  के  उत्पादन  के  लिए  लाइसेंस  देने  का  अ  रोध  अस्वीकार  करना

 3359.  श्री  सरज  WE  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  क्रिया  करेंगे  कि

 क्या  इलेक्ट्रानिक्स  आयोग  ने  हिन्दुस्तान  एयरोनो/टिक्स  लिमिटेड
 के  इलेक्ट्रानिक  डिवी जन

 का  टेलीविजन  रिसीवर  बनाने  के  लिए  लाइसेंस  देने  का  अनुरोध  अस्वीकार  करर  दिया

 यदि  तो  उसका  अनुरोध  अस्वीकार  करने  के  बया  कारण  थे

 क्या  हिन्दुस्तान  एयरो नो  टीवी
 ने  लाइसेंस  के  लिय  पुनः  अनुरोध  किया  और

 ?
 यदि  तो  क्या  इलेक्ट्रानिक  आयोग  इस  बारे में  अपने  पूर्व  निर्णय  पर  पुनः  विचार

 क  rf

 गह  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  (=)  तथा
 विभाग

 द्वारा

 जारी  किये  एक  प्रेस-नोट  के  उत्तर  में  जिसमें  प्रत्याशित  उद्यम कर्ताओं से  जति
 ag

 2,00,  000
 से  ऊपर  zo  वी ०  सेटों  की  सम्पूर्ण  क्षमता  की  स्थापना  हेतु  आवेदन-पत्र

 मांगे  गये  fees  एयरोनाटिक्स
 लिमिटेड

 हैदराबाद
 ते  भी  जो

 केन्द्रीय
 सरकार  के  महत्व  में  सरकारी  क्षेत्र  उपक्रम  अन्य  पक्षों  के  tq  सा  ठी ०  ayo  सेटों
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 वाजा  न

 तथा
 घटकों  के  निर्माण  हेतु  आवेदन  पत्र  भजा  था  इस  प्रकरण  सभी  बातों को  ध्यान  में  रखते

 हुये  इलेक्ट्रानिक्स  कमीशन  ने  हाल  के  zyo  ayo  टोके  निर्माण  संबंधी  आवेदन
 पत्र

 को  अस्वीकार

 करने  की  सिफारिश  लाइसेंसिंग  कमेटी  से  की  जिसके  विशेष  रण  निम्नलिखित  हँ  :---

 (1)  इलेक्ट्रानिक्स
 कारपोरेशन  आफ  इंडिया  हैदराबाद  जे  पूर्णरूप

 से  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  सरकारी  क्षत्र  उपक्रम  प्रतिवर्ष  20,000  टी०  वी०  सेटों  की  क्षमता

 का  लाइसेंस  दिया  गया है  यह  विशेषकर  इसलिये  किया गया  क्यों  कि  इसिल  a  पहले  ही  बंद

 परिपथ  टी०  वी०  सी०  टी०
 वी

 ०  )  कृत्रिम  उपग्रह  इंस् ट्रक नल  तथा

 टेलीवीजन  परीक्षण  कार्यक्रम  के  लिये  टी०  वीं ०  सेटों  के  निर्माण  हेतु  लाइसेंस

 गया  इसिल  सामान्य  प्रकृति  के  इलेक्ट्रानिक्स  मदों  का  उत्पादन  करता  है  इसके  पास

 मार्केटिंग  बिक्री  संगठन है  जिसका  विकास  किया  जा  रही

 (2)  आन्ध्र  प्रदेश  लघु  उद्योग  विकास  जो  पूर्णरूप से
 राज्य  सरकार

 के
 स्वामित्व

 में  उपक्रम
 की

 प्रति
 वर्ष  5,000  टी०  वी०  सेटों  ar  निर्माण  करने  की  अनुमति  दे  दी  गयी

 ऐसा  आन्ध्र  प्रदेश  में  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  समर्थन हेतु  feat  गया  |

 (3)  चतुथं  पंच  वर्षीय  योजना  में  ऑस्कर  प्रदेश  में  किसी  भी  टी०  dio  केन्द्र  ay  स्थापना
 9 की

 योजना  नहीं  समस्त  भारत  के  लिय  कुल  क्षमता  ह  ,  28,000  सेटों  में  से  आन्द्र  प्रदेश के

 लिये  25,000  की  उत्पादन  कीਂ  उत्पादन  क्षमता  को  स्वीकृति  प्रदान  की
 गई  है

 हाल  हैदराबाद  बत  मान  में  सम्पूर्ण  रूप  से  रक्षा हेत  उच्च  संस्कारित  इलेक्ट्रानिक्स  उपकारों  का

 निर्माण  करता  है  उन्हों  विशेष  टी०  वा०  घटकों  जिसमें  संस्कारित  उद्योग  विद्या  निहित  के

 निर्माण  का  ama  पत्न  दिया  गया

 तथा  :  हाल  की  do  वी०  सेटों  के  निर्माण  हेतु  पुनः  प्रार्थना
 इलेक्ट्रानिक्स

 कमी दान के के  विचाराधीन

 विज्ञापनों  संबंधी  सरकारी  नीति  की  जांच  करन  क  लिए  समिति

 3360.  At  सूरज  पिंड  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 >  a>  मे
 (  क  )  क्या  सरकार  की  विज्ञापन  से  संबंधित  नीति  4  समाचारपत्रों  द्वारा  लगातार

 शिकायतें  की  गई  है  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  वर्तमान  विज्ञापन  नीति  की  जांच  करने  के  लिये

 एक  समिति  नियत  करने  का

 be 4s)  हि  ay
 उपसना  i  ort

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  धरमवीर  fag)  नहीं  ।

 set  नहीं  उठता ।

 छोटे  पैमाने  के  उद्योंगों  में  कच्चे  माल  की  कमी

 3361.  श्री  एस०  ए०  कया  औद्योगिक  विक कास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा

 कि

 Alt Ss. (4)  क्या  कोई  बड़े  यूनिटो ंके
 उत्पादन

 बन्द  होने  अथवा  क्षमता  का  पूरा  उपयोग न  होने
 से  छोटे  पैमाने  के  हजारों  सहायक  यूनिटों  के  सामने  समस्या  खड़ी  हो  रही
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 क्या  अपेक्षित  कच्चे  माल  की  कमी  भी  छोटे  माने  के  क्षेत्र  के  उत्पादन  पर  कुप्रभाव
 डाल  रही  है  और

 (7)  यदि  तो  इन  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  सिद्धेश्वर  :  इसਂ  समस्या  से

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  पर  कोई  गम्भीर  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है
 ।

 और  :  देशी  और  आयातित  दोनों  प्रकार  के  कच्चे  माल  के  सम्भरण  में  बराबर

 बृद्धि  हुई  इस  क्षेत्र  में  विद्यमान  क्षमता  का  अधिकाधिक  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य
 से  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को

 और  अधिक  कच्चा  माल  आबंटित  करने  के  लिये  आवश्यक  कदम

 उठाये  जा  रहे  हे

 प्रौद्योगिकी  तथा  पेट  डेटा  बेक  स्थापित  किया  जाना

 (3362.  श्री  एस०  ए०  मुरुगनन्तम  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  आधुनिकतम  आधारों  पर  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  संबंधी  जानकारी  को  एकत्न

 उसकी  जांच  करने  तथा  उसका  प्रसारण  करने  के  लिये  एक  प्रोद्योगिकी  तथा  tere  डेटा

 बैक  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें
 क्या

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato  :  और

 जी  हां
 ।  ब्यौरों  का

 काय  संपन्न
 करने

 के  लिए  समिति
 का

 संगठन  किया
 गया  है

 बिहार  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  आवेदन-पत्र

 3364.  शी
 यमुना  प्रसाद

 मंडल  :  क्या  औद्योगिक  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 क्या  चालू  वर्ष  में  बिहार  के  पिछड़े  जिलों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  सरकार

 को  कोई  आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  प्राप्त  हुए  आवेदन-पत्तों  की  संख्या  कितनी  है  और  किस  प्रकार  के  उद्योग

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 क्या  आवेदन  कर्ताओं  को  लाइसेंस  और  अन्य-पत्र  जारी  कर  दिये  गये  और  यदि

 at,  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  ;
 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हूँ  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  जी  at  |

 31  1972  तक  गेहूं  के  लोहे  तथा  इस्पात  के  हाई  टेन साइल

 इस्पात  के  तारों  तथा  उनके  गुच्छे दार  गलीचों  अपटेड  के  उद्योग  स्थापित
 करने

 हेतु  7  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं

 oo  en  Da  में  से |  ह  1 1  NS  wv  र  दिए  गया  है  तथा  ay  6  विचारो और  :  इन  सात  आवे

 धीन  है  ।

 114



 1894  )  लिखित  उत्तर

 ना  नरक

 इण्डिया  रेडियो  zea  बिहाइन्डस  रेडियो  पाकिस्तानਂ

 3365.  श्री  पी०  के०  देव :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्रो .  wa  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  20  1972  के  मैरीलैण्ड  में
 आल-इण्डिया

 रेडियो

 की  और  दिलाया  गया
 gen  बिहाइन्ड  पाकिस्तानਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित

 समाचार की
 @:

 यदि  af,  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  धर्मवीर  fag) :  aft

 सरकार  ने  रेडियो  पाकिस्तान  से  शत्रुतापूर्ण  प्रसारणों  के  सामान्य  रूप  को  नोट  किया

 शत्रुतापूर्ण  प्रचार  करने  के  करार  के  उल्लंघन  के  कुछ  उदाहरण
 सरकार  के  ध्यान  में  लाए  गए

 54  zat  में  बेकार  बड़ी  क्षमता  का  उपयोग

 3366.  श्री  के०  कठ  देव  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कूपर  करेंगे  कि

 देश  में  54  चुने  गए  उद्योगों  में  कुल  कितनों  क्षमता  बेकार  पड़ो  है

 सम्पूर्ण  गर-सरकार  क्षेत्र  मे ंऔद्योगिक  क्षमता  का  कितने  प्रतिशत  उपयोग  किया गया  है

 और

 देश  में  सरकारी  और
 गेर-सरकारी

 क्षेत्रो ंमे ंऔद्योगिक  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  करने

 के  लिये  सरकार  ने  यदि  कोई  कार्यवाह  की  है  अथवा  as  का  fer
 हैती  वहं

 कया

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  (a)  और

 तकनीकों  विकास  के  मह्दी  निदेशालय  दरा  रखो  जाने  वाल  रिकार्डों  के  आघार  पर  एक  विवरण  संलग्न

 है  म  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  3493/72]

 सरकार  द्वारा  चलाये  गप  विभिन्न  उद्योगों  को
 अधिष्ठापित

 क्षमता  और  अधिक  उपयोग

 करने  के  लिये  किये  गये  उपाय  ये  है

 (1)  54  चूने  हुए  उद्योगों  क्षमता  को
 दुगुना  करने /  अधिक

 दिफ्टें  चलाने  के
 लिये

 अनुमति  देना
 कुछ  विशिष्ठ  उद्योगों

 र
 वे  उपक्रम  flee  एक  या  ददरा  पाली  के

 आधार  पर
 लाइसेंस

 दिए  गये  उन्हें  अपनो
 क्षमता

 का
 अनुकूलतम

 उपयोग  करने

 को  अनुमति  दे  दी  गई  अन्य  मामलों  में  उन्हे  कुछ  शर्तों  पर  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता

 का
 सौ  प्रतिशत  उत्पादन  बढ़ाने  के  अनुमति  दे

 दी
 गई  यह  सुविधा  बड़े

 औद्योगिक  गुर्दों  और  उन  विदेशो  कंपनियों  को  छोड़कर  जिन्हें  इस  wats  को
 सुविधा

 के  लिए  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में
 विशेष

 रूप  से  गठित  dev  wa  द्वारा

 गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  के  लिए  आवेदन  करना  पड़ता  निर्बाध

 को  जातों

 (2)  औद्योगिक  उपक्रमों  को  कुछ  vat  पर  औद्योगिक  लाइसेंस  प्राप्त  करने  की  औपचारिकता

 करने  बिना  उनको  लाइसस  प्राप्त  के  25  प्रतिशत  तंक
 नई  वस्तुओं  का

 निर्माण  करने  के  लिए  अपने  उत्पादन  में  विविधता  लाने  की  अनुमति  दे
 दी  गई

 ह (3)  उद्योग
 दारा  क्षमता  के  उपयोग  को  बढ़ाने  के  लिए  आयातित  इस्पात  एवं अ

 कच्च  माल  के  लिये  अधिक  लाइसेंस  देना 1.

 (4)  पंचवर्षीय  योजना  की  परियोजनाओं  पर  अधिक  विनियोजन  परिव्यय  ।
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 oe

 (5)  सरकारों  क्षेत्र  के  संबंध  में
 जो  अतिरिकत  उपाय

 rue  गये  हू  उनमें

 निर्वात  अभिमुख  दक्षता  पूर्ण  देखरेख  और  उन  आवश्यक  पुर्जों  और  माल  का

 आयात  जौ  देश  में  उपलब्ध  नहीं  है  तथा  श्रमिकों  के  लिये  और  अधिक  अच्छे  प्रशिक्षण

 और  सुविधाओं  को व्यवस्था  सम्मिलित

 उद्योगों  का  अलग  अलंग  सयानों  पर  लगाया  जाना

 3367.  श्री  कैनेडा  रामी  रेड्डी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्रो  we  बताने  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को
 इस

 बात  को  जान
 निकाली है  कि  उद्योगों  को  कुछ  स्थानों  पर  हो  केन्द्रीत

 करने  से  समस्याएं  सुलझने  के  बजाय  और  उलझ  गई  और

 क्या  सरकार  नये  उद्योगों  को  मंजूर  देने  को  न ेगीति  में  व  लाभ  परिवहन  यने

 में  विवार क  रहो  है  ?

 rants  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर
 :

 और
 :

 कुछ  स्थानों  में  उद्योगों  के  एकब्रोकरण  को  रोकने  की  आवश़्यकता
 को

 तौर  पर

 समझता  हैं  ।  30  1958  के  औद्योगिक  होती  संकल्प
 के

 परा  15  से

 कार
 के  इस  इरादे

 को  पुष्टि  होती  है  नक ्  करण से  देश  की
 संपूर्ण

 अथ  व्यवस्था  को  लाभ

 पहुंचेगा  और  देना  केਂ  विभिन्न  क्षेत्रों  और  प्रदेशों  में  वि  कास  के  स्तर  में
 असमानताएं

 यथा  संभव  LTH

 कम  हो  जाएंगी  ।  सरकार  at  निरंतर  प्रयत्न  रहा  हैं  कि  इस  नीति  को  कार्यान्वित

 जाए
 |  नई  क्षमताओं  का  लाइसेंस  देने  में  उन  क्षेत्रों  को  जिनके  उत्पादन  निम्न  प्रकार  के  हों

 उन्हें  नई  क्षमता  स्थापित  करने  के  लिये
 विशेष

 विरोधता  दो  गई  जितना  संभव  और  उचित

 होता  है  पिछड़  क्षेत्रों  के  आवेदनों  को  स्व  महत्व  दिया  गया  सरदारी  वित्त  य
 संस्थाओं

 से

 पौधो  सहायता  तथा  रियायत  वित्त  योजनाएं  चूने  हुए  पिछड़े  जिलों में  आरंभ  कर  दी  गई

 आत्मतमपंण  करने  बाले  डाकुओं  के  मुकदमों  के  मामलों  म॑  ढील  देना

 3368.  श्री  एस०  alo  सामन्त :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि

 (a)  क्यो  मध्य  प्रदेश  सरदार  ने  स्वेच्छा से  आत्म  समपंण
 करने  वाले  उन  डाकुओं  के  मामलों

 जित  के  विरुद्ध  विभिन्न  अपराधों  के  सिलसिले  में

 अब  म
 मुकदमे चल  रहे  कानून  को  लागू

 मारों  में  कुछ  ढोल  बरतने  का  कोई  अनुरोध  किया  है  ;

 यदि  तो  ऐसो  ढोल  किस  प्रकार  को  जानों  सम्भव  होगी
 ?

 गह  मंत्रालय  A  उपमंत्री  एफ०  एच०  जो

 wet  नहीं  उठता

 श्लोक  और  टेलीग्राफ  उपकरणों  में  आत्मनिर्भरता  और  इनकी  चोरी  के  कारण  हुई  हानियां

 3369.  शी  एस०  सी०  सामन्त :  क्या  संचार  We  बताने को  कृपा  करा  कि  :

 सरकार  को  टेलीफोन  और टेलोग्राफ  तारों  और  उनके  अन्य  उपकरणों  को  मांग
 को

 पूरा  करने  में  कितना  समय  लगेगा  a

 1970-71 में  और  1971-72  में  और  30  1972 तक  इनका AAD  के  कारण

 सरकार को  कितनी  हानि  हुई ?
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 संचार  मंत्री  हेनवती  नन्दन  :  (
 ac a  )  संसार  सामग्री  सप्लाई  के  दो

 प्रमुख  स्रोत  हू--इंडियन  tam  gee  और  झिग्दुस्तान  के  बिल्स  fro  ।  इच  लंगा पार

 विस्तार  धियां  जा  रहा  हिन्दुस्तान  केबिल  fro  के  अघन  हैदराबाद  में  एक  बेदिल

 फैक्ट्री  खोलो  था  रह  है  और  रुप नारायणपुर  को  मौजूदा  केबिल  फैक्ट्री  चों  विस्तार  दिया

 जा  रहो  इंडियन  डे लत फोन  ee  के  अन  fal  में  एक  दूसर  ट्रांसमिशन  फैक्टरी
 लगा  दो  गई  हैं  ।  हती  में  एड  इसरी  इस् ट्र मेंट  फिक्रो  लगाई  wy  रह  |  अर

 एक  दूसरी  स्विमिंग  फक्कर  लगाने  पर  सक्रिय  रुप  सें  विचार  किया जा  ur  है
 आद  शामिल वष्रो  माल  प्यू  है  जस्ता

 हैं  और  इलेक्ट्रॉनिक  और  दूसरे  ल-पूजें  आदि  को  am  है  सरशार  दूर  संचार  थाम  और

 उपस्करों  को  अपनो  नरूला  कोहरा  तरह  से  देशी  उत्पादन  से  द  पूरा  ae  इसमें  THI

 समय  सरशार  ने  योजना  आयोग  के  सदस्य  ५. ही  एम०  एस०  पाठ+  को  अध्यक्षता  में  एक

 उच्च  अधिकार  प्राप्त  समिति  नियुक्त  को  यह  समिति  दूरसंचार  भंडार  और  उपस्कर  को

 लम्बे  इसे  को  आवश्यकताओं  वा  अध्ययन  करेगी  और  देश  उत्पादन  को  क्षमताओं  को  बढ़ाने
 के  लिए  सिफारिशें  इस  समिति  की  सिफारिशों  के  प्रप्त  होने  पर  उपयुक्त  कार्रवाई

 आरम्भ  को  जाएगी  ॥

 1970-71  के  दौरान  घाटा  2,97,09,211  रुपये

 1971-72  (30  1972  के  दौरान  1,85,60,535  रुपये

 पश्चिम  जमाने  और  जापान  से  प्रकति  संयंत्रों  का  आयात

 3370.
 श्री  हरि  किशोर  तह  :  कया  औद्योगिक  विकास

 यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे

 कं

 क्या  श्रम  प्रधान  उत्पादों  के  निर्माण  के  लिए  पश्चिम  जर्मनी  और  जापान  से  प्रयुक्त
 संयंत्रों  का  आयात  करने  और  उनको  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  उसको  मुख्य  बात  क्या  हैं  ;  और

 क्या  सरकार  गर-सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  इन  प्रस्तावों  के  बारे  में  बातचीत

 करने  का  अधिकार  देने  का  कोई  निर्णय  लिया  ह ै?

 भौदूयोगिक  विकास  में  सिद्धेश्वर  :  (#)  नहीं  ।

 प्रष्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पुराने  संयंत्रों  के  आयात  के  लिये  गर-सरकारी  पार्थियों  से  प्राप्त  होने  वाले  आवेदन

 पत्रों पर  गुणावगुण  के
 आघार

 पर
 विचार  किया  जाता है

 ।

 सीमेंट  पर  नियंत्रण

 3371.  श्री  हरि  किशोर  सिह  :  क्या  औद्योगिक विकास  मंत्री  यह  बताने की
 करेंगे

 कि
 :

 क्या  देश  में  सोमेंट  की  कमी  को  देखते  हुए  सीमेंट  के  मूल्य  तथा  उस  के  वितरण

 पर  नियंत्रण लागू  मारने
 का

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  है  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  .:
 और  :

 यथासमय  संशोधित  नियंत्रण  1967  FA  समय  समय  पर  संशोधित  विया

 गया  हैं  के  अंतगर्त  देश  में  सीमेन्ट के  मुल्य  और  वितरण
 पर  1  1968

 से

 औपचारिक  नियंत्रण
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 मोटर-गाड़ियों  की  बदलियों  टायरों  और  ट्यूबों  की  कमी

 3372.  हों  gfe  किशोर  fag:  कया  औद्योगिक  विकास  मंत्रों  ae  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 क्या  देश  में  मोटर  गाड़ियों  की  टायरों और  ट्यूबों  की  कमी

 क्या  सरकार  ने  सरकार  क्षेत्र  में
 मोटर  गाड़ियों

 के  टायरों  और  ट्यूबों  का  उत्पादन

 बढ़ाने  को
 कोई  प्रयत्न  किया  है  ;

 औरਂ

 यदि  हाँ  उसकी  मुख्य  बातें कया

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (sit  सिद्धेश्वर  मोटरें
 गाड़ियों  को  बेटियों  की  कमी  नहीं  है  ।  पक  र  ह  हायर

 की  कुछ
 कमों  विशेष  रूप  से  आयात  काल  में  महसूस  हुई  टायर  कंपनियों  से  इतवारों  और  छुट्टियों
 के  दिनों  में  भो  काम  करके  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  वहां  गया  था  जिसके  फलस्वरूप  उत्पादन

 में  वुद्धि  हुई  थी  उत्पादन  और  अधिक  बढ़ाने  के
 लिए  चर्का

 टायरों  के  निर्माण
 हेतु

 सं  गुल  उप  रणों  TA  मोल्ड ों  और  प्रेतों  का  आयात  करने  की  स्वीकार  भी  दे  दो  गई

 फिर  कुछ  क्षेत्रो ंसे  ट्रक  टायर  उपलब्ध न  होने  के  बारे  में  शिकायतें  को  गई  अन्य  स्मो

 के  टायरों  को  कोई  wa  नहीं  में  इनको  मांग  पूरी  करने  के  लिये  टायर  निर्माण

 और  ट्रक  दौनों  के  टायरों  अतिरिक्त  क्षमता  स्थापित  करने  को  सरकार  ने

 स्वीकृति  दीਂ  है  ।

 सरकार  इस  पर  विचार  कर  रही  है  कि  क्या  मोटर  गाड़ियों  के  टायर  और
 दूचयूबों

 के
 निर्माण  हेतू  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  सं  पुश्त  उपक्रम  स्थापित  दिय  ar  सबते

 हं  और
 क्  इस  पर  भी  बिताए

 रह  है
 कि  क्या  केन्द्र कृत  अभिनय के  रूप  में  arta

 जानकारों  को  विकसित  किया  जा  सकता  फिर  इन  प्रस्तावों  पर  बिल्कुल  प्रारम्भिक
 रूप  से  विचार  किया  जा  रहा

 आय-गुमाश्ता  A  कमी

 3373.  श्री  प्रयोग  fag  सोलंकी :  क्या  योजना  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि

 ( (=)  क्या
 हस

 द्वारा  विभिन्न  उपाय  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप  आय-असमानता  में

 कमो
 हुई  अं

 (@)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 मोहन  मारिया )  :  महालानोविस  समिति  की

 जो  कि  आय  के  वितरण  में  होने  वाले  परिवर्तनों  के  a  में  सरकार  की  ओर  से  किया

 गया  नवीनतम  अध्ययन  में  कहां  गया  है  कि :

 के  लिए  यह  संभव  नहीं  हो  सका  कि  वह  आय  वितरण  में  पर  स्थूल
 रूप  से  भो  कोई  निश्चित  निर्णय दे  सके  ।  तथापि  यह  कहा  जा  सकता हैं  कि  योजना

 के  दस  वर्षो  में  आय  के  वितरण  में  किन्हीं  उल्लेखनीय  परिवर्तनों  के  बारे  में  कोई

 संकेत  स्पष्ट  रूप  से  नहीं

 पिछली  योजनाओं  में  आय
 असमानताओं

 को
 कम  करने  के  लिऐ  अनेकों  बदम

 जिनमें
 कुछ

 संस्थागत  सुधार  भी  शामिल  उठाय  गय  थे  जैसे  :  कृषि  तथा  लघू  उद्योगों  और

 *
 1950-51  से  1960-61
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 oo

 का  विकास  तथा  कमजोर  बों  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम  किन्तु  आय  के  वितरण

 में  Ne f a)
 विशेष  सुधार  नहीं  हो  सका

 क्योंकि  कुल  उत्पादन  को  भारी  मात्रा  में

 aa  निवेदन  करने  तथा
 और

 तेजी  से  औद्योगिकीकरण  करने  पर  अपेक्षाकृत  अघिक  ध्यान  दिया  गया  |  कुछ
 अन्य  कारणों  जैसे  अर्थ-व्यवस्था  के  विकास  की  क़ौमी  आय  तथा  सम्पत्ति  के  पुनर्वितरण  में

 camara  मोतियों  का  सामित  प्रभाव  तथा  कीमतों  में  वृद्धि  को  भी  इसके  लिए  उत्तरदायी

 ठहराया  जा  सकता हैं  ।

 ma  उद्योग  सेवा  नई  दिल्ली  क  उपनिदेशक  के  विरुद्ध  शिकायत

 3374.
 श्री  चन्द्रिका  प्रसाद :  क्या  औद्योगिक  विकास

 मंत्री  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान  के

 उपनिदेशक  के  विरुद्ध की  गई  शिकायतों  के  में
 19

 1972  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  3247  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह
 बताने

 को  करेंगे  कं  इस  संबंध  में  अब  तक  और

 क्या  प्रगति  हुई

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 सिद्धपुर

 :  अधिकारी  का

 करण  परामर्श  के
 लिए

 केन्द्रीय  सकता  आयोग  को  भेज  दिया  गया  है  और  अगली  कार्यवाही
 आयोग  के  परामर्श  के  अवार  पर  को  जाएगा |

 स्वतंत्रता  की  रजत  जयंती  समारोह
 क  उपलक्ष

 मं  कैदियों  की
 रिहाई

 3375.  श्री  Ho  कैनेडा  रामी  रेड्डी :  क्या  गह  मंत्रो  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे

 fa  :

 att  की  सजा क्या  सरकार  ने  स्वतंत्रता  को  रजत  जयन्ती  समारोह  के  उपलक्ष  में  क

 में  छूट  देने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  उस  को  eq  बातें  क्या  हैं  ऑर  संबद्ध  कैदियों  की  श्रेणियों  का  ब्यौरा

 गह  मंत्रालय  उपमंत्री  एफ०  एच०  :
 जी  ai qu  कैदियों

 को  25  वीं
 स्वाधीनता

 जयन्ती  के  उपलब्ध  में  क्षमादान  देने  क  लिए  27-7-1972  को

 आवश्यक  आदेश  दिए  गए  थे  ।

 देशों  मथ्य  रूप  रेखा  इस  प्रकार  है (a)  ar

 (1)  क्षमादान  सम्पर्क  सजा  में  से  घटते  हुए  क्रम  से  दिया  जाना

 (2)  निम्नलिखित  वर्ग  के  कदी  क्षमादान  पाने  के  पात्र  है

 (1)  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  जलों  सजा  पा  |

 (iI)  राज्य  को  जेलों  में  सभा  पा  रहे  कदो  जिनक  एसे  मामलों  से  संबंधित  कानून
 जिनमें  संघ  क  कार्यकारी  शक्ति  लागू  होत  के  विरुद्ध  अपराधों  के  सजा

 दो  गई

 mr)  राज्य  को  जेलों  में  सजा  पा  रहे  कैदियों  के  संबंध  में  के  कानूनत
 के  विरुद्ध

 अपराधों
 के  लिए  सजा  दो  गई  राज्य  सरकारों से  अनुरोध  किः  ा

 गया

 था
 कि यहीं  उन्हें  कोई  अपनी  न

 हो  तो
 वे  sai  क्रम  से  उन्हें  क्षमादान  देने  की

 वांछनीयता  पर  बिचार  कर  सकत
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 क  a ee

 (3)  }  उन  आदेशों  के  अधीन  क्षमादान  के  लिए  निम्नलिखित  go  के  कदी  पात्र नहीं है
 :--

 (1)  किलों  wy  ate  के  नज़र बन्द व्यक्ति ;

 (11)  कोटे  मादल  द्वारा  सजा  दिए  गये  कदी  ;

 (111)  राजकोट  रहस्य  आपराधिक  विधि  संशोधन  अधिनियम  धारा  2

 और  3,  भारतीय  दण्ड  संहिता  को  विभिन्न  विदेशियों  के  लिए  अधिनियम

 तथा  पारपत्र  अधिनियम  के  अधीन  अपराधों  के  लिए  सजा  दिय  गई  कद  ।

 नेशनल
 यूनियन

 आफ  कलकत्ता  टेलीफोन  का  ज्ञापन  और  उनका  प्रतिनिधि  मंडल

 3376.  श्री  प्रिये  रंजन  दास  क्या  संचार  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  वारंग

 क्या  सरकार  को  नेशनल  यूनियन  आफ
 कलकत्ता

 टेलीफोन  का  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 है  तथा  उनके  एक  प्रतिनिधि  मंडल  ने सरकार  से  भेट  को  है  ;  और

 यदि  तो  ज्ञापन  का  स्वरुप  क्या  था  और  मंत्रालय  ने  इस  संबंध  में  कया  कां  वाह

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  तार  इंजीनियर  वनचारी  sor  I

 को  राष्ट्रीय  यू  कलकत्ता  ).  दाखा  से  fan  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  था  ।

 इस  ज्ञापन  में  सेवा  संबंध  जसे  कि  वायर मनों  का  वेतन-मान  नियत  करने

 स्टाफ  को  प्रयोग  देनेऔर  बारी  से  स्थानान्तरण  संबध  मांग  ।  प्रशासन  और  कम

 चोरियों  के  बीच  बातचीत  के  लिए  ag  निर्दिष्ट  है  कि  सिफ  केन्द्रीय

 एसोसिएशनों  सें  प्राप्त  ज्ञापनों  पर  ह  अवश्यक  काय  वाह  करने  के  लिए

 डाक-तार
 बोड़ें  के  स्तर  पर  विचार  किया उ जाता  शाखा  य नियमों  /  एसोसिएशनों  से

 आने वाल  ज्ञापनों  /  अभ्य।वेदनोंਂ
 को  नोचे  के  समुचित  स्तर  पर  जांच  क  -  जात  इस  तरह ¢

 ज्ञापन  जनरल
 at

 ठलोफोन  कलकत्ता  के  पास  आवश्यक  कार्यवाह  और  यूनियन  उत्तर

 देने  के  लिए  भेजा  गया  art

 चजाबे  प  सरकार  क्षत्र  म  कार खान

 3377.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  क्या  औद्योगिक  विकास  aa  यह  बताने  कृपा  रेंगे  कि

 क्या  पंजाब  में  क्षेत्र  में  कुछ  कारखानें  लगाने  नग्न  सरकार  क  कोई

 योजना  और

 यदि  तो  उस  1  स्वरुप  क्या

 oa
 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रस  (@  ॥"  .  (a)  तथा

 पंजाब  में  f ewer  सरकार  क्षेत्र में  कोई  तेई
 औद्योगिक  परिजनों

 ना  स्थापित  करने  का  तक  कोई
 निर्णय  agi  लिया  गया  fart  नांगल  seen  कार खान  का  विस्तार  करने  संबंधी  एक
 प्रस्ताव  विचाराधीन  अवद्य

 दिल्ली  म॑  सार्वजनिक  टेलीफोन  बन

 3378.  डा०  प्रवाद :  कया  सरकार  मंत्र  यह  बताने  कृपा  करेंग  किः

 क्यो
 सरकार

 आब  fee  के ण  सर्ब
 क्षेत्रों  में  ara  fin  emma  बूथ  स्थापित

 करने  में  असमथ  रही  और
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 पपर  रही  शे  सभ 23  1872
 a  एशस  a

 तो  इसके  क्या  कारण  है  और  इनको  स्थापित  कबर  लक  को  जायेगी  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  सदमे  ()  feet  मेंजिन  इलाकों,में  सार्वजनिक
 टेलीफोन  बूथ  को  व्यवस्था  करना  उचित  और  सुगम  पाया  गया  वहां  सरकार  ने  इनकी

 व्यवस्था  को

 wet  हो  नहीं  उठता

 एकाधिकारी  और  बड़े बड़े  व्यापार  हों  की  अधिकतम  सीमा  निश्चित  करन

 3379.  श्री  बनमाली  पटनायक  :  नया  औद्योगिक  fama  मंत्री  महे  बताने  की  कृपा  wea

 कि

 क्या  उत्पादन  में  बृद्धि  करने  की  दृष्टि  से  एकाधिकार  और  बड़े  व्यापार  गृहों  की
 तम  सीमा  निश्चित  करने  की  वांछनीयता  पर  विचार  किया  गया

 यदि  at,  तो  इसके  कया  परिणाम  निले  और

 इस  दिशा  में  कया  करने  का  विचार  है
 ?

 औद्योगिक  बिकास  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :
 से  : सरकार  ने  एकाधिकार  वृद्धि

 और  थोड़े  से  व्यवसायों  ware  सम्पत्ति  क  Reina
 रोकने  की  नीति  को  पहले  से  ही  अपना  रखा  1970  में  घोषित  को .  गई  सरकार

 क
 संशोधित  औद्योगिक

 लाइसेंस
 नीति  और

 एकाधिकार
 तथा  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  पद्धति

 अधिनियम  का  लाग  करना  इस  दिशा  में  उठाये  wa  कदम  हैं  ।

 सभा-पटल  पर  <a  गय  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 दिल्‍ली  एक्सप्रेस  में  पड़ी  सकती  के  मं  वच तस ब्य

 रेल  मंत्री  ठो०  ए०  :
 मं  उत्तर

 रेल के  पि लखुआ  और  दास ना  रेल  स्टट्वानों के
 बीच  रेलगाड़ी  संख्या  55  अप  बक्सर-दिल्‍लो  एक्सप्रेस  में

 20  1972  को  पड़ी  डकैती

 के  बारे
 में  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखता हूं

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०
 3475/72]

 भारतीय  तार  अधिनियम  के  अन्तगंत  अधिसूचनाएँ

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जगन्नाथ  :  म  श्री
 ह ... ह ह मवर्त

 नन्दन  बहुगुणा  की

 ओर  से  भारतीय  1885  की  घारा  उपधारा  (5)  के:अन्तर्गत  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  . तथा  अंग्रेजी  संस्करण  क  प्रति  waver  पर  रखता हूं
 :--

 (1)  भारतीय  तार  (SS.  त  1972,  जो  भारत  के
 दिनांक

 4

 197:  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का ०  नि०  329  में  प्रकाशित  हुए थे  ।

 (2)  भारतीय  तार  1972,  जो
 भारत  के  दिनांक

 1

 1972
 में  अधिसूचना

 संख्या  सा  का ०  प्रकाशित  हुए  थे  |  [werveny  में
 गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3476/72]
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 Message  from  Rajya  Sabha  August  23,  1972

 वैयक्तिक  क्षति  अधिनियम  के  अन्तगंत  अधिसूचनाएँ

 अम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द
 :

 में  श्री  आर०  के
 ०  खाडिलकर

 की  ओर  से  वैयक्तिक  क्षति  बीमा  )  1963  की  धारा  24 के  अंतगर्त

 लिखित  अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 हां

 (1)  वैयक्तिक  क्षति  बीमा )  1972,  जो  भारत  के  दिनांक  25

 1972
 में  अधिसूचना  संख्या  का

 ०
 slo  377  में

 प्रकाशित
 हुए  थे

 ।

 (2)  वैयक्तिक  क्षति  बीमा )
 1972,  जो  भारत

 के
 दिनांक  25

 1972 में  अधिसूचना  संख्या  का०  slo  378  में  प्रकाशित  हुई  थी

 (3)  वैयक्तिक  क्षति
 बीमा )  संशोधित  1972,  जो  भारत  के

 दिनांक न् 22
 1972

 में  अधिसुचना  संख्या  sro  ato  500  (&)  में  प्रकाशित हु

 (4)  वैश्विक  क्षति  बीमा  )  संशोधन  1972,  जो  भारत के  fear

 22  1972
 में  अधिसूचना

 संख्या  का
 ०

 HTo  501  मे  प्रकाशित  हुई थे  ।

 ग्रंथालय में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी०  3477/72]

 उद्योग  और  अधिनियम  के  अंतगर्त  मोटर  मोटर  गाड़ी  सहायक  उद्योग

 आदि  सम्बन्धी  विकास  परिषद  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  :  मे  उद्योग  स  कौर  विनियमन
 1951  की  धारा  7  की

 उपधारा  (4) के
 अन्तगंत  मोटर  मोटर  गाड़

 परिवहन  वाहन  अंत  मूविंग
 उपकरण

 तथा
 आन्तरिक  दहन  इंजनों  सम्बन्धी  विकास

 परिषद्‌  के  हवा  1970-71  सम्बन्धी  वधिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 की  एक

 प्रति  सभा-पटेल पर  रखता  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  3478/72]

 कमंचारो  राज्य  बीमा  निगम  का  alan  प्रतिदिन

 शम  और  पुनर्वास  मंत्रालय
 म

 उपमंत्री  बालगोविन्द  :  म
 कम  तय

 बीमा

 1948  की  धारा  अंतगर्त  कम  चे।री  राज्य  बीमा  निगम  के  वध  1970-71  सम्बन्धी

 वार्षिक
 प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा-पटल  रखता  हुं  ।

 a  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 ae

 ढी०  3479/72]

 राज्य  सभा  स  सदन

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 सचिव
 :  मुझे  राज्य

 सभा
 से
 प्राप्त एक

 संदेश  की  सुचना  देनी
 है  कि

 राज्य  सभा  21  1972

 की  अपनी  बैठक में  विक्षुब्ध  क्षेत्र  1972  सम्बन्धी  दोनों  सभाओं  की

 संयुक्त  समिति में
 सम्मिलित  होने  की  लोक  सभा  की  सिफारिश  से  सहमत हुई  तथा  उक्त  संयुक्त

 afafa  में  काय  करने के  लिये  राज्य  सभा
 के  निम्नलिखित  सदस्यों  को  नाभ  निर्दिष्ट  किया

 (1)  श्री  योगेन्द्र  शर्मा

 (2)  एम०  एस०  अब्दुल  खादर

 (3)  श्री  वीरेन्द्र  पाटिल
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 कम्पनी  विधेयक 1
 भाष  1894

 (4)  डा०  भाई  महावीर

 (5)  श्री  इब्राहीम भाई  कासिम भाई  काला  निया

 (6)  श्री  एस०  बी०  बोबड़े

 (7)  श्री  नबीन  चन्द्र

 (8)  श्री  भोला  पासवान  शास्त्री

 (9)  श्री  रणवीर  सिह

 10)  श्री  सिकन्दर  अली  वजूद

 (11)  श्री  सीताराम  सिंह

 (12)  श्री  हमीद  अली  वायनाड

 (13)  श्री  महेन्द्र  मोहन  चौधरी

 (14)  श्री  लोडर  बासर

 (15  श्रीमती  सीता  देवी
 i

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिती

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 सत्तरहवाँ  प्रतिवेदन

 श्री  जी०  जी०  स्केल  (  स्वायत्तशासी  :  में  गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धों  समिति  का  17
 वां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 कम्पनी  )  विधेयक

 COMPANIES  AMENDMENT  BILL

 कम्पनी  कार्य  मंत्री  रघुनाथ  :  में  प्रस्ताव  करता हूं  कि  कम्पनी  1956,

 प्रतिभूति  संविदा  1956  और  एकाधिकारी  तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  1969  का  और  संशोधन  करने  वाला  विधेयक  दोनों  सभाओं  की  एक  संयुक्त

 समिति
 को  जिसमें  45  सदस्य  इस  सभा  से  30,

 (1)  श्री  tae  अहमद  आगा

 (2)  श्री  वदब्रत  बरुआ

 (3)  श्री एच  to  एल०  भगत

 (4)  श्री सोमनाथ  चटर्जी

 (5)  श्रीनत्रिदिव  चौधरी

 (6)  को  खेम चन्द भाई

 (7)  किसी  चि नि बाबू

 श्री  एस०  आर०  दामानी (8)

 (9)  श्री  सी०  सो०  देसाई

 (10)  श्री  गंगा  चरण  दीक्षित

 (11).  श्रीमती  वी०ਂ  जयलक्ष्मी

 (12)  श्री  पोपट लाल  एम०  जोशी
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 Bhadsa  1.1894  (Saka)

 ‘Gammpanttes

 Bill

 DnEEEtEnmEnnnanalamenmeesmee  a  gean-o  ampepenenentl

 रघुनाथ

 (13)  श्री  रामचन्द्रन  कड़नापलली

 (14)  श्री  बाबूराव  जंग लू जी  काले

 (15)  श्री  जगन्नाथ  मिश्र

 (16)  श्री  सुरेन्द्र  मिलती

 (17)  श्री प्रियरंजन दास  मुंशी

 (18)  श्री  डी०  क े०  पंडा

 (19)  श्री  नरसिंह  नारायण  पांडेय

 (20)  श्रीनारायण  चन्द  पारा दार

 (21)  श्री एच  एम०  पटेल

 (22)  aTy  Gio  बी०  पो ०  very  रामराव

 (23)  श्री  आर०  बालकृष्ण  पिल्ले

 (24)  श्री  जगनाथ  राव

 (25)  श्री  विश्वनाथ

 (26)  श्री पी  एम०  सईद

 (27)  श्री  नवल
 किशोर  शर्मा

 (28)  श्रीराम  रतन  शर्मा

 (29)  श्री पी  रंगनाथ  भिनाय

 (30)  श्री  आर०  के०  सिह

 और  राज्य  सभा से  15

 कि  संयुक्त  समिति  की  fon  गठित  करने  के  लिय  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति
 के  सदस्यों  की

 कुल  संख्या  एक-तिहाई  होगी ;

 कि  समिति  इस  सभा  को  अगले  सत्र के
 प्रथम  दिन  तक  प्रतिवेदन

 कि  अन्य  मामलों  संसदीय  समितियों  के  संबंध  में  इस  सभा  के  प्रक्रिया  संबंधी  नियम ए  से

 परिवर्तनों  और  रूप  पदों  के  साथ  लागू  होंग  जो  अध्यक्ष  महोदय  और

 कि  यह  सभा  राज्य  सभा से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  उक्त  संयुक्त  में

 लि तहो  और  संयुक्त  समिति में
 राज्य  सभा  द्वारा  नियुक्त  किये  जाने

 वाले
 15

 सदस्यों
 के  नाम

 इस  सभा  को  सुचित  करे  |

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  में  एक  छोटीसी  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  विधेयक में

 कुछ  बातें  बड़ी हो  नामक
 और  परस्पर  विरोधी है

 ।  विधेयक
 के

 खण्ड  204
 में  कहा गया  है

 कि  कोई

 भो  कम्पनी  अधिनियम  1972  के  लागू  होने  के  5  वर्ष  के  अन्दर  किसी  ए से  व्यक्ति  को  जो

 19708  पहले  कम्पनी  FT  प्रबन्ध  एजन्ट  या  सचिव  और  कोषाध्यक्ष रहा  है  |

 परामर्श  दाता  अथवा  किसी  अन्य  पद  पर  नियुक्त  नहीं  किया  जा  सकता  जब.तक कि  कम्पनी

 की  आम  बैठक  में  अथवा  सरकार  को  अनुमति  न  ले  ली  जाये  ।

 पर  म  यह  जानना  चाहता हूं  कि  5  साल  बाद  क्या  होगा ?  gat  इस  बिल  को  कया

 उद्देश्य  इन  एकाधिकार  प्राप्त  mat  ने  पिछले  चार  सालों में  अपनी  सम्पत्ति  76  प्रतिशत

 बढ़ाली  यादो  बातें  स्पष्ट  की  जाय
 |
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 23'  vars  कंपनी  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रवर  समिति द्वारा  इनपर  aa
 विचार  क्या  जा  सकता है  इस  सम्बन्ध

 में  मंत्री  महोदय  किस  प्रकार  कुछ  कह  सवतेहू ं?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  समिति  इन  सब  बतों  पर  विचार  करेगी  |

 श्री  :  यह  एक  अच्छी  प्रक्रिया  नहीं  प्रवर  समिति में  जाने  से  पहले
 समिति  को  विधेयक के  सम्बन्ध में  सभा  की  राय  ज्ञात  होनी

 अभयकर  महोदय  aa  इस  इसलिए  प्रस्तुत  किया है  कि  इसे  बिना  चर्चा के  प्रचार  समिति को
 सौंपने  का निर्णय  किया  गया  था  यदि  अप  इसका  विरोध  करते हँ  तोः  आपक  स्वागत 2  ।  और  नस्र
 पर  चर्चा  हो  सकती

 प्रश्न यह  है

 कम्पनी  1956,  प्रतिभूति  संविदा  1956  और
 शिकारी  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  का  और  संशोधन  करने  वाला  विधय क
 दोनों  सभाओं  की  एक  संयुक्त  संभिर्तिਂ  को  सौंपा  जिसमें  45  सदस्य

 अर्थात  1.0
 इस

 सभा
 सें  36,

 (1)  श्री  सईद  अहमद  आगा

 (2)  श्री  dame  बरुआ

 (3)  श्री  एच०  नें०  एल०  भगत

 (4)  श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 (5)  श्रीनत्रिदिव  चौधरी

 (6)  श्री  खेमचन्दभाई  चावड़ा

 (7)  श्री  सी०  चित ति बाबू

 (8)  श्री  एस०  ATTo

 (9)  श्री flo  सी०  देसाई

 (10)  ft  गंगा  चरण  दीक्षित

 (11)  श्रीमती  cho  जयलक्ष्मी

 (12)  श्री  पॉपटलालਂ  एम०  जोशी

 (13)  श्री  कड ना पल्ली

 (14)  श्री  बाब्राव  जंगलूजी  काले

 (15)  श्री  जगन्नाथ  मिश्र

 (16)  श्री  सुरेन्द्र  मिलती

 (17)  श्री प्रियरंजन  दास

 (18)  श्रीडी०  Fo  पंडा

 (19)  श्री  निरीह  नारायण  पाडेय

 (20)  shag  gear

 (21)  श्री  एच०  एम०  पटल

 (22)  श्री  एस०  ato Fro  पट्टाली  रामराव

 (23)  थीं अरे  कालकूट  पिल्ले
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 अध्यक्ष  महोदय  :

 (24)  श्री  जगनाथ  राव

 (25)  श्री  विश्वनाथ

 (26)  श्री  fro  एम०  सईद

 (27)  श्री  नवल  किशोर  शर्मा

 (28)  श्रीराम  रतन  शर्मा

 (2  9)  श्री पी
 रंगनाथ  भिनाय

 (30)  श्री  आर०  के०  सिह

 और  राज्य  सभा से  15  सदस्य ;

 किसंपक्त  समिति  की  बैठक  गठित
 करने  के

 far  गणपति  संयुक्त  समिति  के  सदस्यों
 की

 संख्या  का
 एक-तिहाई

 किः  समिति  इस  सभा  अगले  सतर के  प्रथम  तक  stfird  दन

 कि  अन्य  मामलों  संसदीय  समि  तियों  के  संबंध  में  इस  सभा  के
 प्रक्रिया

 संबंधी
 नियम  एसे

 वर्तनों  ओर  रूप  भेदों  के  साथ  लागू  होंगे  जो  अध्यक्ष  महोदय  और

 कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती हैं  कि  राज्य  सभा  उक्त  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित

 हो  कौर
 संयुक्त  समिति  में  राज्य  सभा  द्वारा  नियुक्त  किये  जाने  वाले  15  सदस्यों के  नाम  इस  सभा

 को  सुचित  करे  बै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  Motion  was  Adopted

 पुरावशेष  तथा  बहुमुल्य  कलाकृति  विधेयक

 ANTIQUITIES  AND  ART  TREASURES  BILL

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  एस०  न्‌्र्ल ध  :  प्रस्ताव  करता हूं  :

 पु राव रोष  तथा  बहुमूल्य  कलाकृति  का
 निर्यात-व्यापार॒  विनियमित

 पुरावशेषों
 की

 तस्करी  के  कारबार  उनमें  कपटपूर्ण  संव्यवहार के  सावज निक  स्थानों  में  पुरावशेषों
 तथा  बहुमूल्य  कलाकृति  के  रखे  जाने  के  लिए  उन

 के
 अनिवाय  अजन  और  उनसे  सम्बन्ध  अथवा

 तत् संसक्त  या
 तदानुष॑गिक

 कतिपय  अन्य  विषयों के  बार ेमें  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 feat  जाय  पी

 महोदय  पीठासीन

 [Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair]

 हमारा
 देश  एक  महान

 और  प्राचीन  देश  हैं  तथा  इसके  बहुमूल्य  खजानों
 की  हमें  करनी

 उन्हें  नष्ट  होने  और  देश से  बाहर  जाने
 से

 बचाना

 वर्ष  1947  से  ही  कानून  द्वारा  पुरावशेषों के  निर्यात  को  नियंत्रित  किया  wars i  पर  इन

 नियमों  की  कुछ  कमियों
 को  दूर  करना  इस  कारण  आवश्यक  हो  गया है  कि  इस  बीच  पुरावशेषों

 की  अनेकों  चोरियों  हुई  हँ  |

 भाश्चयं  की  बात  तो  यह  हैं  कि  इस  प्रकार
 संरक्षित  स्मारकों

 संग्रहालयों  से  चुराई

 गई  पतियों  आदि  का  विदेशों  में  स  far रना  प्रदर्शन  किया  गया ।  इस  गमले  भारतीय
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 मिलने  यूनेस्को  अभिसमाय  में  उठाया  था  पर  इसके  बावजूद  बहुत  से  विकसित
 देश इसे  पीछे  हट  रहे  अतः  इस  सम्बन्ध  में  एक  व्यापक  विधान  बनाना  आवश्यक  समझा

 गया है  प्रस्तुत  विधेयक  सभा  में  तथा  बाहर  लिए  गय  अनेकों  निर्णयों के  आधार  पर  लाया

 गया  समय-समय  पर  अनेक  सदस्यों  और  1965 में  सरकार  की  ओर  से  इस  सम्बन्ध  में

 विधेयक  प्रस्तुत  किए  गय  ।  पर  दूसरी  सभा में  भी  1967  में  एक  विधायक  प्रस्तुत  किया

 पर  उस  पर  faare  नहीं  हो  सका

 वर्तमान  विधेयक  प्रारुप  तय्यार  करते  समय  सभी  सम्बन्धित  राज्यों  और

 केन्द्रशासित  प्रदेशों  से  परामर्श  किया  गया  था  ।  इसके  परिणाम  स्वरुप  पहली  बार  इस

 विधेयक  में  कलाकृतियों st
 तथा  इसके  अतिरिक्त  75  ata  अधिक  पुरानी

 अभिलेखों  जिनका  ऐतिहासिक  और  साहित्यिक  महत्व  है  को भी  शामिल  किया

 गया है  ।

 इस  विधेयक  के  द्वारा  पुरावशेषों के  निर्यात  और  आन्तरिक  व्याप।र  को  वि नियंत्रित

 किया  गया  यह  सरकार  को  आन्तरिक  व्यापार  को  अपने  हाथ में  लेने  का  अधिकार भी  देता

 इसमें  व्यक्तिओं  और  संस्थानों  के  अधिकार  में  विशेष  प्रकार  के  पुरावशेषों  को  रजिस्ट्रर
 कराने  की  भी  व्यवस्था  है  तथा  यह  सरकार  को  उन्हें  अधिगृहित  करने  का  अघिकार  भी

 तथा  अन्त में  इसमें  इस  विधेयक  की  धाराओं  का  उल्लंघन  करने  वाले  अपराधियों  को  दण्ड

 देने की  भी  व्यवस्था  wee

 पर्याप्त  चर्चा के  बाद  यह  बिल  लाया  गया है  ।  इसमें  सदस्यों  की  भावनाओं  का  भी  ध्यान

 रखा  है  ।  आशा  है  विधेयक के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  का  विवाद  नहों  उठेगा  |  इसमें

 कुछ  कमाया  हो  सकती  जसी  कि  अक्सर  रह  जाती  पर म  अनुरोध  करुंगा  कि  इसे  शी

 शीघ्र  पास  कर  दिया  जाय  ।  यदि  कोई  सुझाव  अथवा  संशोधन  सुझाए  जायेंगे  तो  उन  पर  समुचित
 ध्यान  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  डागा  का  एक  संशोधन  है  ।

 श्री  मूलचन्द  डागा  sa  अपना  संशोधन  संख्या  1  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  सोरेन  हाजरा  :  इतने  लम्बे  समय  के  बाद  इस  विधायक  के  प्रस्तुत  किए
 जाने  पर  मैँ  माननीय  मंत्री  को  बधाई  देता  ह  परंतु  विधेयक  को  देखने  पर  पता  चलता  है  कि

 इसमें  पुरावशेषों  और  कलाकृतियों  के  विकास  का  कोई  उपबन्ध  नही है  उसमें  केवल  उनके  तस्कर

 व्यापार  को  वि नियंत्रित  करने  की  व्यवस्था  है  |

 रोजाना  हम  अखबार  में  प्राचीन  कलाकृतियों  की  चोरी  के  समाचार  पढ़ते  नटराज  की  मूर्ति

 यहां से  कर  न्यूयॉर्क  में  लाखों  डालर  में  बिकती है

 भारत
 के  महान  सपूत  राजा  राम  मोहन  राय के  पैतृक  मकान  में  अभी  भी  पुलिस  की  बैठक

 पिछले  25  साल  में  भी  सरकार  उसका  विकास  नहीं  कर  सकी है  |

 पश्चिम  बंगाल  की  राजकीय  पुरातत्व  गैलरी में  पुरावशेष  एसी  जगह  पर  रखें  गये  है

 जहाँ  कोई  नहीं जा  सकता  ।  तो  यह  स्थिति  है  हमारी  प्राचीन  निधियों की  ।

 कोहिनूर  जो  कि  हमारी  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  आजकल  लन्दन  टावर  चमकता  है  हम

 चाहते हँ  कि  वह  वापिस  लाया  जाये  ।  इसके  लिए  सरकार  को प्रयत्न  करना

 यद्यपि  यह  विधेयक  पूर्ण  नही ंहै  पर  फिर भी  मेँ  इसका  समान  करता हूँ

 Shri  Sudhakar  Pandey  (Chandauli):  I  welcome  this  Bill.  In  fact  this  Bill  should
 have  been  brought  forward  enacted  and  implemented  on  the  very  day  we  achieved

 independence,  Democracy  cannot  remain  forlongin  acountry  where  due  respect  is
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 not  given  to  its  art  and  culture.  Steeling  and  pilfering  away  of  medienal  antiquities
 and  valuable-idols  of  Art  and  culture  of  our  country  after  independence  has  cause

 eat  harm  to  the  country.  It  happened  in  the  absence  of  such  a  legislation.  So  f  rove
 ernment  could  not  take  any  action  against  the  offenders

 Since  the  Bill  has  been  presented  inthe  House  we  should  pass  it  without  any  delay
 removed  ata  later If  there  are  any  loopholes  or  shortcomings  in  the  Bill  they  can  be

 stage

 When  Government  was  not  lookingafter  these  idolsand  antiquities  some  institutions
 were  doing  the  work  of  preservation  of  these  antiquities  of  art  and  culture.  Anatic  Society
 and  Nagari  Pracharini  Sabha  are  most  famous  among  them.  Nagari  Prazharini  Sabha
 bas  thousands  of  rare  manuscripts.  Government  should  take  the  responsibility  of  looking
 after  this  treasure  of  our  ancient  culture,  religion  literature  and  history.  These  institutions

 rare  Manu  5- are  not  business  concerns.  They  are  doing  the  work  of  preserving  these

 cripts  after  collecting  them  from  remote  villages  Ifany  restrictions  on  the  working
 of  these  institutions  are  imposed  through  this  legislation  the  very  object  of  this  legislation
 would  be  defleated

 In  my  opinion  the  big  hotels  in  the  country  are  the  dens  of  smuggling  of  the

 objects  of  art.  Therefore  restriction  should  be  imposed  on  such  big  hotels

 Many  manuscripts  are  in  the  custody  of  Ex-rulers.  They  were  their  propert  but
 since  their  privileges  have  been  taken  away,  these  manuscripts  should  also  be  declared  as
 State  property  and  no  compensation  should  be  paid  tothem.  There  should  be  musuems

 Inevery  district  ofthe  country

 श्रीमती  गायत्री देवी  )  म  इस  विधायक  को  स्वागत  क्त

 इसमें  कछ  संशोधन  किए  जान  चाहिए  क्यों  कि  यह  fata  अपने  इस  रूप  में

 व्यवहार  नहीं  है  ।

 स्वयं  मंत्रो
 महोदय

 ने  बताया  है  कि  नटराज  को  भव्य  और
 खजुराही  केह

 मंदिरों  से  मूर्तियों  की  चोरी  हुई  देश  से
 बहुमूल्य  विकृतियों  क

 चेरियां
 स्वतंत्रता

 प्राप्ति
 के  wart

 होनी
 आरंभ  हुई  जिनके

 पास
 q  कलकृतियां  थ  उन्हें  इन  कृतियों

 से  प्रम  था  और
 ag  इनकी  देखभाल  किया  करते  थे  और  qe  कारण  है  फि  इस  समय  तक

 एक  भी  प्रतिमां  की  चोरी  नहीं  हुई  थी  ।

 यंह  सही  है  कि  भारत  के  भूतपूर्व  नरेशों  के  पास  एसी  दुलंभ  वस्तुओं  और
 TT  बहुत  बड़ा  संग्रह  था  ।  भारत  क  इस  सांस्कृतिक

 परंपरा
 के  लिए  हन

 इन  नरेशों  का  कृतज्ञ  होना  भारत  के  अनेक  सुन्दर  नगरों =  उनक  afd a य

 कांग्रेस वास्तुकला  के  साथ
 संरक्षण  होता  जयपुर  तवंगर  को  ही  ले

 सरकार  के  शासन  से  पहले  यह  नगर  बहुत  सुन्दर  था  |  तू  अब  इस  दहर  में  बहुत
 गन्दगी  पुरातत्व  विभाग  के  निदेशक  के  पास  इन  स्मारकों  की  सुरक्षा  के  लिए  पर्याप्त

 मात्रा
 मं

 धन  नहीं  है  ।  महारानियों  के  भवन  aaa  के  सामने
 दुकानों

 की  कतार  बनती

 जा  रही  पुरातत्वीय  विभाग  द्वारा
 आपत्ति  करने  पर  भी  THA  सरकार ने  इन  दूर  नों

 को  बन  रहने  दिया  fi  ये  ऐसे  कुछ  बात  जिनका  इस  विधायक
 के  सथ  सम्बध  है

 और  मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  मामले  पर  विचार

 इस  सभा  से  अनुरोध  है  कि  भारत  के  सभी  पुरावशेषों  के  उचित  संरक्षण  के  लिए

 एक  विधेयक  पारित  किया  जाए  क्योंकि  इस  समय  इनका  समुचित  रूप
 से

 संरक्षण  नहीं

 किया  जा  रहा

 को  फिट TH  US  इस  को मेरे  से  यह  विधेयक  अपने  आप  में  परिपक्व  नहीं
 है

 feat  करने  के  लिए  सरकार  के  पासਂ  कोई  व्यवस्था  नहीं  हमार  देश  में  राष्ट्रीय
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 ऋण

 संग्रहालयों  दख  भल  करन  के  लिए  पर्याप्त  +तला-विशेषज्ञ  नहीं  है  ।  कलाकृतियों

 के  पंजीकरण  बात  तो  क  ती  है  नीतू  पब  हमार  देश  में  विशेषज्ञ  ही  नहीं  है  तो

 पंज  करण  करना  कौन  ?

 प्र | ना प्रत्येक  कला  कु  त
 खींचकर  उनकी  6  प्रतियां  बनाने  की  बात  की

 गई
 कया  उन्होंनें  रहे  अनुमान

 लगाया  हैं  कि  केवल  फोटो  पर  कितना  खर्च

 6  प्रतियों  को  तो  वात  ही  अलग  है  और  इतना  as
 कौन

 उठायेगा  ?  अतः  मेरा  सुझाव

 हे  कि  इन  कलकृतियों  के  फोटो  खींचने  के  लिए  एक  use

 विधायक
 के  खंड  14  और  17  कार्यालयों  और

 अभिलेखों  जो  सरकार  के

 नियंत्रण  में
 पर  लागू  इन  की  भ  एक  सुची  तयार  क  जानी  चाहिए

 फोटों  जाने  चाहिए  और  जनता  के  उपलब्ध  होने  क्यों  किये

 संस्थाओं  के  अधियार ने  नहीं  हिंदी  इन  के  लिए  कोई  विशेष  छट  है  तो  इसके  कारण

 बताय  जाने

 जब  अथवा  संग्रहकर्ताओं  की  कलाकृतियों  के  aia  की  बात

 करत  तो  सरकार  को  यह  भी  करना  चाहिए  कि  प्रत्येक  अधिकारी

 कैंब्रिज  में  कलकृतियों  को  भी  सुचा  होनी  चाहिए  और  वह  सूची  सरकार  को  दी  जानी

 चाहिए  ||

 विधेयक के  खंड  13  से  पता  लगता  हैं  कि  सरकार
 पुरावशेषों

 के  व्यापार  का  राप्ट्र:य-
 करण  करना  है  क्ति  इससे  कई  लाभ

 नहीं
 फिर  भी  इन  पुरावशेषों  की

 '
 देश

 से  तस्करी  बंद  होनी  चाहिए  |  क्योंकि  ae  तस्करी  संग्रहालयों  जसे  सुरक्षित  स्थानों
 a

 a को  जात  भारत  सरकार  के  सभी  अधिकारियों  को  अपने  कलाकृति  के  संग्रह

 at  अनिवायंता  पंजीकरण  कराना  चाहिए

 कलाकृतियों  के  अनिवार्य  अभिग्रहण  का  मामलो  स्पष्ट  नहीं  aaa  इससे  कोई

 लाभ  नहीं  होगा  और  छिनके  पास  कलाकृतियां  है  वे  इससे  डरे  हुए  है  कलाकृतियां  सरकार

 के छाथों  में  चला  और  इसके  बाद  यह  कृतियां  गायब  कर  द्  wat  ।  व  तस्कर

 व्यापार  द्वारा  विदेशों  में  भेज  दी  जायेंगी  ।  इन  कलाकृतियों
 के  मुआवजे  की  बात  की  गई  हैं

 कि  संग्रहकर्ता  मुआवजा  मांग  सकता  कत  ये  कलाकृतियां  तो  amen  बस्तुएं  और

 इनका  मलय  कौन  निर्धारित  कर  सकता  है  ?
 सर्कार

 को  इन  कलाकृतियों  फो

 नोलामी  के  लिए  कोई
 दुकान  खोलनी  चाहिए  जिससे  इन  दुलंभ  कलाकृतियों

 के  व्यापारियों

 को  इन  कलाकृतियों  क  तालीमी  से  विदेशों  से
 पूरी

 सरकार  का  इन  पुरावशेषों  से  कुछ  तो  संबंध  नीलामी  की  दुकानों  सरकार  को  पूरा
 लाभ  उठाना  इस  सुझाव  पर  सरकार  को  विचार  करना

 राष्ट्रीय  संग्रहालय  के  निर्देशक
 पद  पर  सरकार  अभी  तक  वीसी  व्यतीत  की  नियमित  नहीं vw कन्या

 लिए कर  पाई  देवा
 में  बहुमूल्य  चित्रों

 कालीनों  और  अन्य  वस्तुओं  के  अनुरक्षण

 प्रयोगशालाएं  नहीं  स्क  न
 >

 बार  सेवाएं
 प्रस्तुत

 क  हूँ  fee  भारत  सरकार

 ने  उन  का  लाभ  नहीं  उठाया  मंत्री
 महोदय

 को  इस  मामले
 की

 ओर
 ध्यान  देना

 चाहिए |

 इन
 ge

 कलाकृतियों  के  अनुरक्षण  और  संरक्षण  के  लिए  देश
 में

 किसी  प्रकार  की  सुविधाएं
 a

 |

 इस  को  पारित  fear  ही  ज्फ्ना  चाहिए  |  इसਂ  व्यापार  का
 राष्ट्रीय

 करण  नहीं  किया उ जाना  जिन  लोगों  के  पास  कलाकृतियां  है  उन्हें  उनके  पास  रहने

 तस्करी दिया  किन्तु  निर्यात  व्यापार  को  नियमित  करना  कलकृतियों
 की

 सरकार  की  अपनी  गलतियों  के  कारण  ही  रही  सरकार
 को

 इस  दिशा  F  ठोस

 बाही  करनी
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 Motion  re  :  Separate  Central  Schemes  for  August  23,  1972

 development  of  Backward  Areas

 Shri  Rudra  Pratap  Singh  (Bara  Banki)  :  Sir,  I  rise  to  support  this  legislation.
 world  so.  far  as Our  country  is  one  of  the  most  richest  countries  in  the

 cultural  heritage  is  concerned.  The  antiquites,  objects  of  art  ard  other  treasures  of
 our  cultural  heritage  have  been  a  great  attraction  to  the  world.

 उपाध्यक्ष  महोदय  मान तोय  सदस्य  अपना  भाषण  कल  जारी  रखे  ।  अब  हम  पिछडे

 क्षेत्रों  के  fasta  संबंधों  प्रस्ताव  पर  चर्चा  आरंभ  करेंगे

 पिछडे  क्षेत्रों
 के लिए  पृथक-पृथक  केंद्रीय  विकास  योजनाओं  के  बारे  में  प्रस्ताव

 MOTION  RE  :  SEPARATE  CENTRAL  SCHEMES  FOR  DEVELOPMENT  OF

 BACKWARD  AREAS

 श्री  दशरथ  देव  क्षेत्रीय  असंतुलन  बहुत  ५  माने  पर  विद्यमान  है
 ।

 इन  पिछड़े  क्षेत्रों  को  शिकायते  जायज  है  जिन  पर  उचित  रूप  से  ध्यान  देने  की  आवश्यकता

 इस  देग के  योजना  निर्माताओं  को  हमारे  देश  में  व्याप्त  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  उचित  योजनाएं  कयार  करनी  चाहिए  थो  ।  मिजो

 नागालैण्ड  और  आसाम  जैसे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  पिछडे  हुए  है  ।  त्रिपुरा
 और  मंत्रालय  की  तो  बात  ही  आसाम  में  भी  कोई  उद्योग  नहीं

 बड़ा  आये  है  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  25  ad  बाद  भी  त्रिपुरा  में  कोई  रेलवे

 लाइन  नहीं  यदि  सरकार  इन  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास  करना  चाहती  तो  कुछ

 बुनियादी  और  सब  से  महत्वपूर्ण  सड़क  और  रेल  संचार  को  व्यवस्था  करनी  पडेगी  |

 पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास  करने  की  और  कई  रुचि  नहीं  हमारे  योजना  निर्माताओं

 को  मुख्य  उद्देश्य  मुनाफा  कमाना  सामान्य  व्यक्ति  कोई  सुविधा  देना  नहीं

 त्रिपुरा  में  रेलवे  लाइन  के  लिए  1952  से  मांग  को  जा  रही  किन्तु  अभी  बताया

 गया  है  फि  सर्वेक्षण  करने  से  पता  लगा  है  कि  इससे  वहां  कोई  लाभ  नहीं

 लिए  इस  योजना  को  नहीं  किया  जा  सकता  ae  सरकार  की

 धारा  पूंजीवादों  यही  देखता  है  कि  तुरन्त  लाभ  कसे  प्राप्त  किया  जाए  और  सरकार  का

 भी  यही  दृष्टिकोण  यदि  कारण  है  कि  लोग  सुदूरवर्ती  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  नहीं
 करते  |  इसीलिए  हमन  योजना  निर्माता  तथा  अन्य  लोग  संचार  और  अन्य  सुविधाओं  से  सम्पन्न

 बड  बड़े  दारों  के  चारों  और  san  और  कारखाने  स्थापित  करत  यदि  इसी

 प्रकार  कार्यवाही  करेगी  तो  मध्य  प्रदेश  था  छोटा  नागपुर  अथवा  नागार्लन्ड  या  अन्य  पिछड़े

 क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को  किसी  उद्योग  सुविधा  प्राप्त  नहीं  होगी  we  गलत

 योजना  st

 इस  बात  से  बड़ा  आये  होता  है  कि  हमारी  सरकार  ने  डोगरा  परियोजना  के  नाम
 से  एक  पनबिजली  परियोजना  बहुत  पहले  आरंभ  की  थी  किन्तु यह  अभी  तक  प्री  नहीं

 हुई  त्रिपुरा  में  विकास  ard  इसलिए  नहीं  हो  रहा  है  कि  वहां  केवल  एक  रेलवे

 लाइन  हैं  जो  संचार  और  परिवहन  का  एक  मात्र  साधन  ।  यह  रेलवे  लाईन  सुरंग  में  से

 हो  कर  जातों  हैं  और  मालडिब्बों  में  अधिक  उंची  मशीनें  नहीं  रखी  जा  सकती ं।

 स्वतंत्रता  के  इन  25  वर्षों  में  सरकार  एक  भी  परिवहन  प्रणाली  विकास  नहीं  कर

 सकी  मेरा  अनुरोध  है  कि  इन  क्षेत्रों  में  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  के  आधार  पर

 ही  उद्योग  नियोजित  किए  जाने  चाहिए  ।  त्रिपुरा  में  कागज  उद्योग  स्थापित  किया  जा

 सकता है  कयों  कि  वहां  बांस  काफी  मात्रा  में  उत्पन्न  होता  इन  25  वर्षों  में  कम
 से
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 1  1894  पिछड़  क्षेत्रों  के  लिये  पदक-पाक  केन्द्रीय  विकास  योजनाओं

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 कम
 एफ

 या  दो  कागज़  उद्योग  स्थापित  किए  जा  सते  इस  क्षेत्र  में  पटसन  का  उत्पादन

 होता  है  और  यहां  पटसन  मिले  आरंभ  की  जा  सकती  यहां  लकडी  भो
 वहुत  होत

 =
 है

 और  कच्चे
 तल

 क  उपलब्धता  पर  आधारित  लघु  और  मध्यम  श्रेणी  के  उद्योग  स्थापित

 किए  था  सकते  है  ।

 ऐसे  उद्योग  ata  से  को  समस्या  हल  ।  अविकसित  क्षेत्रों  का

 विकास  करने
 के

 नाम  पर  कुछ  बड
 एकाधिकारी

 और  पूंजीपति  किसी  विशेष  क्षेत्र  का  विकास
 करने  हेतु  लाइसेंस  प्राप्त

 कर  रहे  अतः  इन  क्षेत्रों  का  विकास  ऐसे  लोगों  को  पर

 ही  निभा
 है

 ।
 किन्तु

 ठप्प  नहीं  इसके  लिए  सरकार  को  थगे  बढ़कर  एक

 सुन
 चत  यो जना  तैयार  करना  चाहिए  और

 we
 erat

 का  विकास
 करने

 में  पहल  करनी

 हिए  और  यह  काम  एजेंटों  को  नहीं  सौपना  चाहिए  ।  योजना  को  उदेश  मुनाफा  कमाना

 नहीं  वरन  सामान्य  व्यक्ति  को  सुविधा  देना  होना  सरकार  की  एक  अलग  योजना

 तैयार  करने  चाहिए  और  इसका  विभिन्न  क्षेत्रों  के  लिए  बनाई  गई  राज्य  सरब  रों  को

 योजनाओं  के  are  एकीकरण  किया  आता  चाहिए  ।  सरकार  को  निर्माण  सामग्री

 पूरक  कोट  और  पृथक  उपकरण  रखने  चाहिए  और  उसे  अन्य  बुनियादी  जो

 विकास
 कार्य  के  लिए  आवश्यक  तयार  रखने  अन्यथा  पिछड़े

 _
 क्षत्रों  at  विकास

 ही  किया  जा  सकता  हैं ।

 श्री  बी०  ato  नायक  उत्तर  बुन्देलखंड  और  छोटा  नागपुर  के

 क्षेत्रों  में  व्याप्त  पिछड़ेपन  के  बारे  में  जो  प्रस्ताव  प्रस्तुत  गया  है  उसे  देवा  भर
 के

 पिछड़े  भागों  में  लग  किया  जाना  चाहिए  ।  मेरा  अनुरोध  है  fa  शब्द  के

 स्थान  पर  हमें  विकास सूचक  शब्द
 का  करना  क्योंकि  कुछ  समय  पहले

 अविकसित  क्षेत्रों  को  ही  पिछड़े  हुए  क्षेत्र
 कहते

 थे  ।  अब  जब  हमने  इस  बात  को  समझा

 है  iv  अविकसित  क्षत्रों  में  प्रगति  axa  क  अत्यधिक  क्षमता  विद्यमान  है  तो  उसके  नाम

 को  बदल  दिया  गया  अब  इन  क्षत्रों  को  'विकसदां:ल  क्षत्र  वह  जाता  है  ।  इसलिए
 ै

 दे  दाऊद  को  ह  त्याग  देना  हमे  अपने  आप  को  विकासशील  देश

 कहना
 चाए हिए  क्योंकि  ae  wee  अपने  आप  में  बहुत  आशाजनक  और  बिकाससूचवक

 लिए  हमें  इस  शब्द  को  यथा  नि  त्यागने  का  प्रयास  करना  चाहिए  |

 AT  हमने  छ  प्रीजा  चाल  क  थी  तो  एसा  विचार  विया  गया  था  कि  यह  यजन

 नोचे  से  अर्भ  cami  |  पालतू  इस  सर्वोच्च  स्तर  से  आरंभ  गया  और  हमने

 राष्ट ोय  विकास  परिषद  में  इस  योजना  के  प्रस्ताव  पर  अनुमति  पाकर  इसे  आरंभ  विया  ।

 इसके
 उपरांत  देश  में  इसपर  सर्वोच्च  स्तर  पर  विचार  किया  गया  और  फिर  राज्यों  में

 भज  गया  और  तदुपरांत  जिलों  में
 भजा

 ह  अब  हेम  fiat  में  नोंचे  के  स्तर  पर  योजना

 पर  wat  करने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ।  विशेष  रुप  से  पिछड़े  जिलों  में  इस  प्रचार  के

 सम्मान  में  नच  के  स्तर  पर  चर्चा  धरन  की  पहल  जनता  के  प्रतिनिधियों  पर  ही  छोड़

 द  कन  चाहिए  इए । जिलाथ:दा'  की  अध्यक्षता  में  एसो  '  चर्चा  नहीं  को  जानी

 जो  वाले  को  अध्यक्षता  में
 काय  करने

 वाले  दल  ने  1969  में  स्पष्ट  शब ्ं  में
 बताया

 हैं  कि  देश  के  औद्योगिक  पिछड़पन  के
 बार

 में
 एक

 प्रक्रिया  होनी  चाहिए  डीसी  अंतर्गत

 मही

 नगरों
 में  उद्योगों

 के  लिए  दिये  जाने  वले
 लाइसेंसों

 संख्या  में
 और

 कमी  की  जाय

 क्यो ंf  इससे  बहुत  से  लघु  और  मध्यम  चरण  के  उद्योग  उत्पन्न  हो  गये

 सेंसेस a4  ह  इस  प्रक्रिया  में
 यो

 अना  आयोग  और
 उद्योग

 मंत्रालय  इस  सिफारिश  पर  taf

 ध्यान  क्यों  am  दे  रहे  हैं  कि  शहरी  क्षेत्रो  म  नये  उद्योगों  को  स्थापना  न
 होने  ve द

 csp उद्योगों  १  at केरोसिन  क्यों  नहीं  गया है  ?  इसका  यही  कारण  है  ये
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 Motion  re  Separate  Central  Schemes  Bhadra  1,  1894  (Saka)
 for  Development  of  Backward  Areas

 अ  अ  अ  a  -

 [srt

 सिफारिश  सरकार  द्वारा  नियत  गए  काय  दल  को  =>  |  i  हम  देश  के  aa  मं

 सकत  हम  एक  राज्य  के रन  पता  वहां  लगा  fr  कोन  से  क्षत्र  पिछड़े  हुए  है  वहा
 भो  र  उत  जिलों  या  क्षेत्रों  का  पता  लगा  सब  है  जहां  विकास  के  लिए  पर्याप्त  घन

 आयगी  प्रगत  sie ard  उपलब्ध  यद  इस  जनता  का  उपयोग

 कास  के  लिए  आवश्य  क  तंत्रकार  करना  हमार  लिए  संभव  हो  जायगा  |

 हां
 तक  बुनियाद  ढांचे  का  संबंध  जहां  सडक  अथवा  रेल  संचार  के  साध  है

 वहां  प्रगति  यह  बात  स्पष्ट  है
 ii

 देश  अथवा  सर  कार  AST
 अथवा

 रेल  संवार  अथवा  बिजली  उत्पादन  के  विश्वास  के  संबंध  में
 वहुत

 अधिक  कार्य  नहीं  कर

 पाई  है  इसलिए  इन  क्षेत्रों  में  पिछड़ापन  अभौतिक  व्याप्त  पिछड़े  क्षेत्रों  को  समस्याओं

 का  राष्ट्रय  स्तर  पर  हल  त्ति  हलना

 मैसूर  राज्य  में  एक  जिलें  को  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  हुआ  चुना  गया  जहां

 ल  गर्ग
 5  लाख  एकड़  भूमि  बिना  स्थाई  सिंचाई  साधनों  के  इस  लिए  दलों  को

 क्योंकि चलने  म  ओर  अधिक  aaa  बरतने
 आवश्यकता

 है  दि  एक  बार  जिलों

 को  चुन  लिया  गधा  तो  उनक  विकास  और  प्रगति  के  लिए  सभो  प्रोत्साहन  दिए  जाने  चाट  |

 श्री  बोरे  संगती  समस्त  पूर्वी  aa,  विशेषकर  आसाम  राज्य  सामाजिक

 और  सांस्कृतिक  दृष्टि  से  बहुत  ही  पिछडा  हुआ  था |
 केन्द्रीय  रार कार  ने  पिछडे  क्षेत्रों  के

 विकास  के  लिए  साथ-समय  पर  अनेक  योजनाएं  तैयार  की  थी  किन्तु  व्यावहारिक  रुपये

 किया  कुछ  भी  नहीं  यहां  तक  कि  अधिकांश  भीतरी  स्थानों  में  लोक

 स्वास्थ्य  जसी  आधारभूत  आवश्यकताओं  की  व्यवस्था  तंक  नहीं  की  यहीं  कारण  है  कि

 आसाम के  पिछड़  क्षेत्र  अभी  तक  पिछड़ हुए  हूं  ।

 असाम  के
 पहाडी

 क्षेत्र  देश  में  सबसे  अधिक  पिछड ़हुए  जहां  90  प्रतिशत
 गस

 खेती  बाडी  पर  निभंर  रहती  कितु  बडे
 दुर्भाग्य

 की  बात  हैं  कि  वहां  पर्था

 सिंचाई  सुविधाएं
 उपलब्ध  नही ंहै  ।  वहं i  दे मांग और  वार पानी  जैसी  कुछ  अन्य at

 पर  बांध  बनाये  जा  waa  है  जिससे  उस  पहाड़ी  da  की  समस्त  कृषि  योग्य  कमी  को

 पानी  दिया  जा  सकता  |

 क्षेत्रीय  असंतुलन  और  पिछड़ेपन  को
 द्र

 करने  के
 लिए

 उन
 क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित

 करना  एक  अनिवार्य  ara  आसाम
 विशेषकर

 पहाड़ी  क्षेत्रों  में  और  aia  जसी

 हाफलाँग में  कम  से  कम  एक  कागज  की  मिल  स्थापित कच्ची  सामग्री  बहुत  उपलब्ध  थी  ।  अत

 की  जा  सकता  थी  ॥

 आसाम  के  भीतरी  पहाडी  क्षेत्रों  में  परिवहन  के  पर्याप्त  साधन  नहीं  केन्द्रीय  सरकार

 से  अनेक  बार  अनुरोध  किया  गयीं  है  कि  असाम  की  मीटर  गज  रेलवे  लाईन  की  बडी
 नक  क

 लाईन  में  परिवार  aa  कर  feat  किन्तु  आइटम  को  बात  है  कि  केन्द्रीय  सरका  इस

 महत्वपूर्ण  मामले  पर  मौन  साध  हुए  इस  काय  को  तुरंत  किया  जाना  चाहिए

 पिछडे  क्षेत्रों  का  विकास  करने  के  लिए  विंमान  योजना  प्रणाली  को  पुनरीक्षित  करना

 और  इसका  विकेन्द्रीकरण  भी  किया  जाना  चाट  ।  इसके  साथ  ।  केन्द्रीय  सरकार चाहि
 को  '  पिछडे  क्षेत्रों  की  परिस्थितियों  ar  सर्वक्षण  था  सुझाव  देने  के  लिए  एक  अलग  और

 स्थाई  प्राधिकरण  निधि  क्त  करना  एहि

 श्री  मुरासोली  सारन  :  उपाध्यक्ष  देव  में  पिछड़  क्षेत्रों  की

 समस्या  पर  ध्यान  आकर्षिक  किया  = a
 प्र  और  सुझाव  दिया  गया  है  कि  इन  क्षेत्रों
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 23  1972  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिये  पूरक-पृथक  केन्द्रीय  विकास

 योजनाओं  के  बार  में  प्रस्ताव

 awe

 a  क्योंकि के  लिए  अलग  विकास  योजनाएं  होनी  किंतु  में
 इससे  सहमत  नहीं  ्

 इससे  कोई  लाभ  नहीं  होगा  केन्द्रीय  योजनाओं  पर  करोडो  रुपये  खां  act  पर  भी  और

 केन्द्रीय  योजनाएं  बनाने  पर  भी  इस  समस्या  का  कोई  समाधान  नहीं  होगा  ।  अनेक  मामलों

 में यं जना  निर्माताओं  की  इच्छा  पूर्वनिर्धारित  होती  उदाहरणों  सिचाई  तथा  पन  बिजली

 परियोजना  सदा-नदी-घाटी  परि  जना  से  संबद्ध  होती  इस्पात  कारखाने  को  सच्चे  माल

 के स्त्रोत से से  दूर  नहीं  बतया  जा  सकता  ।  क्षत्रीय  असंतुलन  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए

 कितु  सरकार  के  aia  का  परिणाम  ae  निकला  कि  लभ  संसाधनों  का  उपाय  किया  गया  है  |

 हमें  पता  लगा  है  कि
 सरकार

 का  विचार  हिंदुस्तान  मशीन
 टूल्स

 के  घडी  बनाने  के

 कारखाने जै. निनिटट
 का  एक  शाखा  कश्मीर  में  खलने  का

 कितु  कश्मीर
 में  विशेषज्ञों  की  कमी

 जिनहें  Hey  राज्यों  से
 लाया

 जाता
 fag

 वे  कश्मीर  में  मौसम  के  कारण  वहां  जाने

 से  घबराते  सरकार  उसे  मामलों  में  राजनीतिक  दृष्टी  से  निर्णय  लेत  जिससे

 हम  लागत  तथा  लाभ  प्राक्कलन  और  अधिकतम  आधिक  लाभ  के  सिद्धांतों  की  भी

 उपेक्षा  न्यस्त  >
 Q  |  इस  लिए  केवल  केन्द्रीय  योजना  हों  जादू  नहीं  है  जिससे

 कि  आधिक  चमत्कार  Zi  जाए  |  प्रत्येक  क्षेत्र  मं
 विकास  के  लिए  उसका  अपना

 अलग  योजनाबद्ध  कार्यक्रम  होना  चाहिए ।  उदाहरणार्थ  AL  राज्य  में  धर्मापुरी  जिला है  जो

 पिछडा  gat  इस  जिले  की  और  विशेष  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  यहां  रेशम  तथा

 एसो
 >  | अन्य  वस्तुओं  का  विकास  करने  की  आवश्यकता  Q

 asi  तक  कंकण  क्षत्र  का  संबंध  @)  मंत्री  महोदय  ने  सुझाव  fear  है  कि  केवलਂ

 केन्द्रीय  योजना  तयार  करने  से  इस  क्षेत्र  की  समस्याओं  का  हल  नहीं  हगा  ।  वहां  काज

 उद्योग  और
 लग

 का  चिकारा  करने  और  अधिक  यजन
 तैयार

 करने  की

 रास्ता  कितु  हमें  यह  नहीं  सोचना  कि  सरकारी  क्षेत्र  में
 किसी

 उपक्रम  के

 स्थापित  करने  अथवा  किसी  केन्द्रीय  योजना  से  ही  सब  बुराइयां  दूर  हो  जायेंगी  ।  प्रबंधकों

 दिल्‍ली  से  किए  जाने  वाले  नियंत्रण  से  काई  लभ  नहीं  होने  वाला  Hey  तंगिया  जिलों

 में  अकर  ही  जिलों  ने  या  एसके  के  रूप  में  जाना  चाहिए  अथवा  यदि  stags

 प्राप्त  हों  तो  तालुक  या
 तहसीलों

 की  योजना  एकक  बनाया  हम  बार-बार

 कहते
 Ht  रहे  है  कि  चोल  में  लोगों  को  न  ट्रेवल  योजना  की  क्रियान्विति  के  दौरान

 हो  अपितु  Ti aa  बनाने  के  दौरान  भी  भागीदार  बनाया  जान  कितु  इस  दिशा

 मे  कुछ  भो  नहीं  किया  गया

 पकड़
 जाज  ही

 समाचार
 आया

 है  कि  भूतपूर्व  योजना  मंत्रो  ने  पिछड़  क्षेत्रों  के  लिए

 कार्यक्रम  को  घोषणा  की  कितु  इस  कार्यक्रम
 तयार

 कौन  करेगा
 ?

 मंत्री
 महोदय

 कार्यक्रम  को
 बर्यान्वित

 करेगा | ने  यह  भी  बताया  है  fe  योजना  अयोग  इस

 यह  तो  गहन  केन्द्रीयकरण
 को

 समस्या  फिर  खड़ी  रह
 गई  जब  तक  ये

 योजनाएं
 राज्य

 सरकारों  को  नहीं  सौंपी  जायेंगी  तब  तक  स्थिति  में
 सुधार  नहीं  ऐसी  योजनाएं

 सम्बद्ध
 राज्य

 सरकारों  को  सौंप  देनी  चाहिए  क्योंकि  वे  ही  गहन  प्रयास  कर  सकती  a

 उत्तर  वहुत
 बडा

 राज्य  है  और  वहां  के  पूर्वी  क्षेत्र  की
 अभी

 ो  अत्यंत  दयनीय

 स्थिति  ह्
 ।  हरियाणा  छोटा  क्षेत्र

 वों
 आधिक  विस  बहुत

 तेजी  से  यदि

 उत्तर  प्रदेश  को  ए
 एक  से  अधिक  एककों

 में  विभाजित  किया
 जाए  aq  वहां

 की  समस्याएं  हल  हू at
 सकती  यदि  ऐसा  व्यवहार  नहीं  है  तो  तेलंगाना  की  दर्द  क्षेत्रीय  ब्यान  स्थापित  किए

 जाने
 चाहिएं  और  इन  पिछड़े  क्षेत्रों  =  लिए  पर्याप्त  योजना  fafa  faa  की  जानों  चाहिए

 संविधान
 की

 सातवी  अनुसूची  के  अनुसार  आधिक  एवं  सामाजिक  योजना  को  edt

 विषय  के  रूप  में  माना  कितु  हाता  यह  है  कि  इम  आर्थिक  योजना तो  बनाते है

 पर  सामाजिक  योजना  कभी  तयार  नहीं  ata  |  ह q
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 Motion  re  Separate  Central  Schemes  for  August  23,  1972

 Development  of  Backward  Areas

 मुरसोलि

 हमारे  राज्य  में  एक  पथ  बोर्ड  गठित  विया  गया  है  और  sat  सैकड़े  युवकों  को  शामिल
 किया  गया  जो  गांवों  में  ज/कर  लोगों  को  आधुनिक  विचारों  का  बनाने  ब  प्रयास a
 वास्ते  1  मेरे  विचार  में  जबतक  विकसित  क्षेत्रों  की  प्रगति  पर  रोक  नहीं  लगाई

 तनाव  पिछड़  क्षेत्रों  क  उनके  स्तर  पर  लाना  सम्भव  नहीं  होंगा  ।  वास्तव  में  हमें  संतुलित
 प्रयास  करने  की  आवश्यकता  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  विकसित  क्षेत्रों  को  भ  अनेक

 नन्वा कलन  on  aT याओं  प्पा  सामना  रना  पड़  रहा  है  ।  परन्तु  ड  तकी  समस्य  रए  ce  ws  क्षेत्रों  की  समस्याओं

 से  बिलकुल  भिन्न  पांडे  समिति  ने  किसी  क्षेत्र  बा  पिछड़ापन  निर्धारित  तरने दे  लिए  छः  बाते

 बताई  थी  परन्तु  मेरे  विचार  में  उन  तरोकों  को  वैज्ञानिक  तौर  पर  सिद्ध  नहीं  चिया  ota  कत  ।  हमें
 इस  सम्बन्ध  में  alan  वैज्ञानि  हु  दृष्टिकोण  agar  पिछड़  क्षेत्रों  में  सरदारी  उपक्रम

 स्थापित  करने  से  ही  उनको  समस्याएं  हल  नहीं  हो  ।  यदि  आयोन  के  लिए  जिले
 को

 एक  इकाई  माना  तभी  उन  पिछड़े  क्षेत्रों  समस्याओं  का  इल  दिया  जा  सकता है  |

 Shri  Narendra  Singh  Bisht  I  hail  fromthe  most  backward  area  and
 time.  The  Government  has I  therefore  hope  that  you  willallow  me  some  extra

 neglected  the  eight  hill  तात  of  Uttar  Pradesh,  Not  a  single  metre  guage  line  has
 een  converted  into  broad  guage  line  there.  Unless  means  oftransport  are  not  de-

 veloped  there,  these  districts  cannot  make  any  progress.  I  had  given  a  suggestion
 for  a  railway  line  between  Tanakpur  and  Bageshwar  but  no  progress  has  been  made  so
 far  in  this  respect.

 The  Planning  Commission  has  done  nothing  to  improve  the  condition  of  the  hilly
 people  because  these  people  donot  believe  in  violence.  May  I  know  why  fifty  per-
 cent  grantis  being  given  to  these  backward  districts  when  90  percent  grant  is  being
 given  to  Himachal  Pradesh,  Assam  and  Meghalaya?  Even  the  transport  subsidy  scheme
 have  not  been  introduced  in  these  districts.  Not  even  a  single  penny  has  been  spent
 in  the  Mansari,  Dharchula  blocks  which  are  tribal  areas.  Even  the  electricity  schemes
 have  not  been  introduced  in  these  districts  except  Nainital.  It  wasstatedinthe  House
 Some  years  back  thata  separate  Cell  willbe  constituted  inthe  Planning  Commission
 for  the  development  of  the  hilly  areas  ofthe  Country.  am  sorry  to  say  that  nothing
 has  been  done  in  this  regard  so  far.  Now  in  reply  to  my  letter,  it  has  been  said  that  a
 Committee  for  undertaking  surveys  and  investigations  in  the  hilly  areas  of  Uttar  Pradesh
 has  been  set  up.  In  my  opinion  it  is  not  going  to  serve  the  purpose.  Special  attention
 should  be  paid  for  the  development  of  these  areas.  I  would  request  the  hon.  Minister
 to  take  the  district  as  a  unit  for  the  purpose  of  planning,  if  he  is  interested  in  the

 development  of  the  hilly  areas.

 The  population  of  these  areas  has  also  increased  and  I  would  therefore  request  you  to
 give  land  to  the  people  of  these  areas  inthe  Serai  region.  To  increase  the  per  capita
 income  of  these  areas,  it  is  necessary  to  make  the  education  in  these  areas  job-
 oriented.  Maximum  importance  should  be  given  to  the  construction  of  roads.  Cottage
 industries  should  also  95  established  in  these  areas.  Industries  based  on  forest  products
 can  also  beset  up  in  these  areas.  Tourism  should  also  be  encouraged.

 The  people  of  these  areas  have  became  tired  of  this  Governm:nt  and  now  they
 are  demanding  a  separate  State  for  themselves,  I  hope  the  Government  with  socialistic
 ideas  will  look  with  the  problems  of  these  hilly  districts  and  willtry  to  remove  them.

 Shri  Panna  Lal  Barupal  (Ganganagar)  :  I  support  the  demand  that  separate
 scheme  may  be  formulated  for  the  development  of  hilly  areas.  It  is  unfortunate
 that  Government  work  under  pressure.  Government  have  neglected  the  Ganganagar,
 Jaisalmer  and  Bikaner  districts.  Tractors,  fertilizers  and  gun  factories  should  be  esta-
 blished  in  these  areas  because  sufficient  raw  material  is  available  there  and  because
 these  are  agriculture-oriented  areas.

 We  have  been  demanding  that  the  Rajasthan  canal  should  be  be  given  preference
 and  that  this  canal  should  be  taken  out  by  the  Central  Government.  This  has  not  been
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 1  1894  पिछडे  क्षेत्रों  के  लिये  पृथक-पूरक  केन्द्रीय  विकास

 योजनाओं  के  बारे  में  प्रस्ताव

 acceeded  to.  The  farmers  have  installed  tube  wells  but  they  are  not  getting  power
 Connections.  Thousands  of  acres  of  land  was  acquired  for  setting  up  fertilizer  factory
 in  Ganganagar  district  but  now  it  has  been  learnt  that  this  factory  is  going  to  be  es-
 tablished  in  Kota.  The  acquired  land  is  lying  unused.  No  development  work  has
 been  undertaken  in  this  area  for  the  last  twenty  years.  During  the  war  we  donated  five
 maunds  and  thirty  seer  gold  and  36  lakh  rupees  to  the  Defence  Fund.  I,  therefore,
 sincercly  hope  that  Government  will  do  something  for  the  development  of  this  area.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  वाद-विवाद  को  ar  5-30  तक  निचय  समाप्त  हो  जाना  afer
 इसक  पहचान  मानना  मंत्री  वाद-विवाद  उत्तर  में  मानना  सदस्यों  सें  अनुरोध
 करूंगा  कि  वे  पांच  मिनिट  से  अधिक  समय  ने

 Shri  Krishna  Chandra  Pandey  (Khalilabad)  :  I  rise  on  a  Point  of  Order.  This  is
 a  very  important  matter  and  the  time  should  be  extended.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  व्यवस्था  का  कोई  प्रदान  नहीं  है  ।

 Shri  K.M.  Madhukar  (Kesaria)  :  About  22  crores  people  in  the  country  are
 living  below  the  minimum  living  standard  and  about  4  crore  people  are  unemployed.
 The  Government  has  not  paid  attention  onthe  balanced  development  of  all  the  areas.
 Something  should  be  done  to  tackle  the  situation.  Maximum  licences  have  been  given  in
 the  areas  where  there  are  already  enough  industries.  Although  Biharis  rich  in  mineral
 resources,  yetitis  the  most  backward  state  in  the  country,  Per  Capita  income  in  Bihar
 is  perhaps  the  lowest.  If  Government  fail  to  develop  the  backward  areas,  a  serious.
 Situation  will  arise.

 The  literacy  in  Bihar  isonly  18.4  per  cent.  Theliteracy  among  the  women  is  only
 7  per  cent.  Similalry,  Bihar  is  also  backward  in  the  matter  of  irrgation  and  power.  Some
 MPs.  from  Bihar  metthe  Prime  Minister  and  she  gave  assurance  that  something  will
 be  done  in  this  regard.  am  sorry  to  say  that  inspite  of  that,  nothing  has  been  done.
 Even  inthis  matter  of  road  construction,  Biharis  lagging  behind.  The  Government
 should  introduce  land  reforms.  Sp:cial  schemes  shou!d  be  formulated  for  the  uplift  of

 the the  agricultural  labour.  The  Government  should  also  pay  more  attention  towards
 construction  of  roads  and  the  establishment  of  small  scale  industries.

 Shri  Paripoornanand  Panindi  (Tehri-Garhwal)  :  After  25  years  of  independence,
 we  are  now  thinking  of  removing  the  regional  inbalances.  In  this  0011 60 11011, 1  would
 like  to  suggest  that  Planning  Commission  sho.ld  deviate  from  its  traditional  policy  and
 should  follow  more  suitable  regional  pclicies.  It  should  formulate  schemes  keeping  in  view
 the  problem  of  the  area  where  the  scheme  is  likely  to  be  implemented.  The  pla-
 nning  in  the  backward  areas  may  be  left  over  tothe  States  but  the  Centre  should
 excercise  the  financial.  control  Top  priorityshould  be  givenin  Fifth  Plan  towards.
 removing  the  regional  inbalances,

 के ०  एन०  दीवारों  पीठासीन

 [Suet  K,  Tiwary  in  the  Chair.)

 Tehri-Garhwal  in  U.P.  is  the  most  backward  area  in  the  whole  country  and  its  per
 cap:ta  income  is  the  lowest.  Even  ten  per  cent  of  the  local  peop!e  are  not  be:ng  provided
 emp‘oyment  inthe  Antibiotics  factory  and  in  Bharat  Electricals.  I  would  suggest  that
 loca!  pzople  should  be  given  due  representation  in  such  factories,  Not  even  a  single  penny
 hes  been  allocated  in  the  last  Plans  for  the  development of  hill  districtsof  Uttar  Pradesh,
 whereas  crores  of  rupees  have  beenspent  on  developmental  work  in  Himachal  Pradesh,
 Nagaland  and  Jammu  and  Kashmir,  A  statutory  body  on  the  linesof  one  for  Telengana
 should  92  constituted  for  the  backward  districts  of  Uttar  Pradesh.  We  are  neither  get-

 ting  assistance  from  the  Gentre  nor  from  the  State.  I  request  the  Planning  Commission
 to  fi  x  a  date  so  that  the  people  of  these  backward  areas  can  keep  their  problems
 before  it.
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 M i  fotion  re  :  Separate  Central  Schemes  for  Bhadra  1,  1894  (Saka)
 Development  of  Backward  Areas

 Dr.  Laxminarayan  Pandeya  (Mandasaur)  :  We  have  failed  to  make  balanced  deve-
 lopment  in  the  country  due  to  the  wrong  policies  of  the  Planning  Commission.  We  have
 failed  to  develop  the  rural  and  backward  areas  of  the  country.  There  are  a  number  of
 copper  mines  in  Bastar,  Jalna  and  Nainad  district  of  Madhya  Pradesh.  Mica  and  ma-
 ganese  mines  areslso  found  there  and  still  this  st:.te  is  the  most  backward  statc  and
 these  areas  are  the  most  backward  areas.  In  Udaypur  and  Chittor,  Rajasthan,  zink
 and  Rock  phosphate  mines  are  available  and  still  these  areas  are  called  backward  areas
 because  Government  has  not  paid  attention  on  the  development  of  these  areas.  These
 areas  can  be  speedily  developedif  the  Ministry  of  Industry  and  Planning  work  in

 No  factory  has  been  set  upinthese  areas.  Transport  facilities  should  be
 provided  in  the  backward  areas.  Rural!  electrification  programmes  should  bé  persued
 vigorously.

 Shri  Kushok  Bakula  (Ladakh)  :  While  supporing  the  motion,  I  may  say  that  I
 hail  from  the  most  backward  areas  which  is  called  ladakb.  Itis  true  that  Government
 has  allotted  some  money  but  the  pace  of  development  is  too  slow.  The  Government
 should  pay  specialattention  on  the  electrification  of  thisarea.  Two  generators  have
 been  installed  in  Leh  but  they  always  remain  out  of  order.  I  would  request  the  Planning
 Minister  to  visit  Ladakh  and  see  for  himself  the  situation  prevailing  there.  Ladakh  is  also
 backward  in  the  field  of  education.  Sufficient  education  facilities  should  bé  provided
 there.  I  would  request  the  Government  to  declare  Ladakh  as  backward  area  so  that
 it  could  receive  the  facilities  available  to  such  other  areas  of  the  country.

 Shri  Jagadish  Narain  Mandal  (Godda)  :  There  are  backward  areas  in  whole  of  the
 country,  Bihar  isalsosuchan  area  but  Chota  Nagpur  and  Santhal  Parganas  regions
 are  the  worst  affected  in  this  regard.  Although  some  factories  have  been  established  in
 these  regions  but  local  people  are  not  being  given  employment  in  those  factories.

 Government  set  up  a  Development  Board  for  the  area.  But  no  funds  have  so  far  been
 provided  to  this  Board.  Governmentis  deriving  68  per  cent  income  from  Chota  Nagpur
 area  but  only  28  percentis  being  spent  on  this  area.

 Santhal  Pargan  areaisrich  in  minerals  but  no  Industry  has  so  far  been  set  up  in

 thisregion.  Due  to  this  reason  it  has  remained  backward  so  far.  People  are  very
 poor  and  they  lived  belowsubsistence  level.  Government  should  take  adequate  measures
 for  immediate  development  of  the  region.

 Shri  Nathu  Ram  Mirdha  (Nagaur):  Government  is  fully  aware  of  the  back-
 wardness  of  certain  regions  of  the  country.  Of  late  the  Government  has  taken  steps  to  re-
 move  backwardness  but  still  a  lot  remains  to  be  done.  Government  should,  therefore,
 accord  priority  treatment  to  such  areas  in  the  next  Plan.

 Labour  intensive  special  plan  should  be  prepared  and  implemented  in  these  backward
 areas.  These  special  plans  would  not  only  provide  employment  to  the  poor  people  but  this
 would  also  cause  speedy  development  of  these  areas.

 If  we  could  provide  employment  facilities  to  the  people  of  backward  regions  in  their
 own  areas,  it  would  check  their  migration  to  urban  areas  and  check  new  and  compli-
 cated  problems  thus  being  created.

 To-day  an  atmosphere  has  also  been  created  wherein  every  where  a  cry  in  being  rai-
 sed  ahout  the  backwardness  of  the  area.  No  doubt,  it  would  be  difficult  to  find  an

 area  in  which  there  may  not  be  a  backward  pocket.  But  if  such  atmosphere  is  allowed

 to  prevail  it  would  be  difficult  to  pay  special  attention  to  really  backward  areas.  In  the

 remaining  two  years  of  the  Fourth  Plan  and  in  the  Fifth  Plan,  we  should  pay  special

 emphasis  in  this  direction.

 Shri  Darbara  Singh  (Hoshiarpur)  :  Areas  of  Hoshairpur  and  Rupar  are  very
 backward.  Even  drinking  water  facilities  are  not  available  in  these  areas.  People  of  these

 areas  have  to  face  lot  of  difficulties  due  to  lack  of  this  facility.  Effective  steps  should

 be  taken  to  provide  this  facility.

 13



 23  1972  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिपे  पृथक-पृथक  केन्द्रीय  विकास
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 ae

 Development  Boards  should  be  set  up  for  each  backward  area.  Government  should
 see  that  funds  allocated  to  such  Boards  are  spent  properly  and  they  are  not  diverted
 for  other  purposes.

 Shri  T.D.  Kamble  (Latur)  :  Those  areas  which  have  got  facilities  such  as  drin-

 king  water,  water  for  irrigation,  electricity,  rail  connections,  have  progressed  and  those

 areas  which  lack  these  facilities  have  remained  backward.  Lack  of  these  facilities
 results  in  unemployment and  it  stimulates  migration  to  urban  areas.  This  migration
 of  population  to  urban  areas  create  new  problems,  such  as  begging  and  pavement
 dwelling,  Government  should  therefore,  take  effective  steps  to  provide  employment  to
 the  rural  population  in  their  own  areas  so  that  they  arenot  faced  to  migrate  to

 urban
 areas.

 Certain  areas  of  Marathwada  region  of  Maharashtra,  which  previously  formed

 part  of  Nizam  State,  are  very  backward.  There  are  divisions  in  these  regions,  where

 people  have  not  seen  railway  even  after  25  years  of  independence.  These  areas  remained
 neglected  but  now  Government  should  see  to  it  that  these  regions  come  at  par  with

 developed  regions  of  the  State.

 Industrial  licences  should  be  granted  to  those  who  set  up  industries  in  backward
 areas.  High  powered  statutory  Board  should  be  set  up  for  the  development  of  back-
 ward  areas.  The  Government  should  pay  special  attention  to  the  development  of  these
 areas  as  it  would  goalong  way  in  bringing  integration  of  the  country.

 Shri  Shambu  Nath  (Saidpur)  :  It  isa  strange  thing  that  while  there  has  been  a
 marked  developmentin  most  of  the  regions  of  the  country,  conditions  have  become  bad
 to  worst  in  Eastern  Regions  of  Uttar  Pradesh.  Annuzl  per  capita  income  was  Rs.

 257  for  U.P.  asa  whole  in  the  year  1951  whereas  it  came  downto  Rs.  237  in  the

 year  1969  in  Eastern  regions  of  P.  Central  Government  lays  responsibility  on
 the  respective  State  Government  and  State  Governments  take  plea  of  lack  of  funds.

 Majority  of  population  of  this  region  is  agriculturist.  This  comprises  of  Margi-
 nal  farmers  and  landless  labourers.  Today  we  are  hearing  about  ceiling  on  land  and
 this  talk  has  raised  hopes  in  the  minds  of  these  people  but  their  hopes  are  not  going  to
 be  fulfilled  as  there  may  not  be  much  surplus  land  available  for
 ‘Landless  labourers  of  the  region  are  Harijans  and  they  are  dying  of  starvation.  This
 area  does  not  need  big  industries  but  small  scale  and  cottage  Industries  be  set  up  there

 toimprove  the  lot  of  people.  There  should  be  a  separate  agency  to  look  after  the  deve-

 lopment  of  backward  areas.  If  proper  attention  isnot  paid  tothe  development  of  those

 regions,  forces  of  division  would  start  raising  their  head.  Voices  are  being  heard
 about  the  division  of  U.P.  and  these  may  gain  ground  with  the  passage  of  time.

 ग्
 श्री  के ०  सालता  :  जिनमें  इस  प्रस्ताव  व  or  संशोधन  का  समर्थन  बरता  हूं

 परन्तु  इसके  साथ  1.0  में  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  इन

 कार्यो  के  लिए  घन  को  जो  व्यवस्था  की  जाती  उसका  समूचित  उपयोग  नहीं  हो  रहा

 इसके  कारण  पिछड़े  क्षेत्रों  में  विशेष  प्रगति  नहीं  हो

 मेरा  यह  भो  विचार  है  कि  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  बाद  से  हमने  इन  क्षेत्रों  को  सुधरने

 को  कोई  कार्य  नहीं  किया  न  हो  पिछड़े  क्षेत्रों  का  निर्धारण  fear  cr  सका  इस  अन |

 ह
 ed

 से  हमें  meq  अथवा  य्त्प्  को  आधार  ब  1  चाहिये  तथा  प्रति  व्यतीत  बेर  जगार

 के  उपलब्ध  दिक्षा  सुविधाओं  आदि  को  विचार  में  रख  कार  निर्णय  रनों  चाहिये

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  बडे  बडे  योगों  के  साथ  साथ  क्ष  आधारित  उद्योगों  और  छोट  vat

 को  स्थापना  को  जानी  मुझे  आशा  है  कि  उचित  दिशा  में  यदि  संयुक्त  कार्यवाह
 की

 —

 toms  में  दिये  गये  भाषण  हैं  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  रूपांतर  ।

 *Summarised  Translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech  del‘~ न
 ‘vered  in  Kannada.

 137



 Motion  re  :  Separate  Central  Schemes  for  August  23,  1972
 Development  of  Backward  Areas

 के ०  मानना ]
 ~

 ।  साथ
 न तो  थोडे  ही  समय  में  स्थिति  में  पर्याप्त  सुधार  हो  सकता  है  कृषि  उत्पादन

 को  बढाने  के  लिए  भ  कृषकों  को  सभी  प्रद  प  र  के  प्रोत्साहन  दिये  एं  faa  चि
 स्थिति  में  सुधार  हो  सक े।

 Shri  Rajdeo  Singh  (
 ment  brought  out  that  on

 Jaunpur)  :  Recently  a  survey  carried  out  by  the  Govern-
 e  third  population  of  our  country  is  ina  state  of  object

 poverty.  Backward  areas  are  spr  ead  up  inthe  whole  of  country.  But  even  then  Uttar
 Pradesh  had  the  major  share  of  backward  regions.  15  districtsof  Eastern  U.  P.,
 4  districts  of  Bundelkhand  and  6  districts  of  hill  areas  are  backward  areas  of  U.  P.
 It  is  a  biggest  State  of  the  Indian  Union  and  even  then  it  has  remained  neglected.

 entra  |
 on  lum

 assistance  being  provided  isvery  negligible.  Till  recentlyit  was  being  given
 psum  basis  whereas  it  should  be  given  on  the  basis  of  population  as  is  now  being

 given  fe  r  the  last  two  years.

 Percenta  ge  of  marginal  farmers  is  25  for  U.  P.  Governmentshould  consider  whether
 itis  due  to  hi  gher  rate  of  population  or  due  to  absence  of  other  m‘ans  of  livelihood.
 Traditional  i  ndustries  of  Villagessuch  as  Carpentary,  Black  Smithy,  weaving  etc.  etc.
 are  getting  destroyed  and  ithas  created  a situation  of  unemp!oyment.

 Instead  of  leaving  the  work  to  State  Governments,  Central  Government  itself  should
 Sponser  schemes  for  this  purpose.  If  the  Government  is  serious  about  removing  back-
 wardness  of  suc

 l
 h  areas,  it  should  set  up  a  net  work  of  small  scale  industries.  It  would

 €ssen  €conomic  disparity  and  check  immigration  of  rural  population  to  urban  areas.

 Shri  Chiranjib  Zha  (Saharsa)  :  North  Bihar  is  a  very  backward  area  in  the
 whole  Country.  Government  should  setup  a  separate  development  board  for  the  de-
 velopment  of  that  area.

 After  independence  already  developed  areas  made  further  progress  and  backward
 areas  remained  backward.  Industrialists  are  not  setting  up  industries  in  backward

 this  attitude  is  that

 areas  though  Government  has  announced  sp2cial  facilities  for  them.  The  reason  behind
 these  areas  lack  facilities  such  as  rail  road  and  _  electri-

 city.  The  Government  should  take  steps  for  providing  electricity,  raillines  and  roads  in
 such  areas  under a  Crash  programme,  and  then  encourage  indstrialists  for  setting  up
 industries  in  such  areas.

 District  Saharsa  is  a  very  backward  area.  Though  Kori  Dam  has  been  constructed,
 even  then  it  floods  most  ofthe  area  of  this  district.  The  Government  should  take  special
 steps  for  the  development  of  this  area.

 a at  के ०  एम०  कृष्णा  test  आन्ध्र  प्रदेश  का  तेलंगाना  प्रदेश  भी  बहु
 पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  पिछले  तन  वर्षों  से  इस  प्रदेश  में  लगातार  दूरी  तथा  सूख  को  स्थिति

 चल  इस  कारण  इस  प्रदेश  की  ओर  सरकार  को  विशेष  ध्यान  देना  चाहिये  ।  प्रादेशिक

 असमानता  को  दूर  किया  राए  ।  पिछड़े  जिलों  के  सुधार  के  लिए  विद्वेष  योजनाएं  बनाई  उन

 चाहिएं  और  वे  केन्द्र  के  नियंत्रण  में  होन  aha  यदि  यह  प्रोटीनों  राज्यों  के  नियंत्रण में
 रही  तो  प्रादेशिक  असमानता  को  कम  नहीं  विया  तथा  सिंचाई  सुविधाओं
 की  व्यवस्था  करने  की  ओर  विशष  ध्यान  दिया  तना  रेल  लाइनों  तथा  संचार

 धाओं  क  व्यवस्था  को  उन  नागार्जुन  सागर  के  क्षेत्रों  को  छोड़  कर  समस्त  नलगोंडा

 for  को  सूखाग्रस्त  घोषित  feat  उना  चादह्यये

 इन  क्षेत्रों  में  लघ  तथा  मध्यम  स्तर  के  उद्योगों  कं  स्थापना  को  ray  चाहिये  ।  ae  क्षेत्र

 इन  उद्योगों  के  बिना  विकसित  नहीं  हो  aah  grad  योजना  पर  विचार  करते  समय  तथा

 सूत्र  बद्ध  करते  समय  पिछडे  क्षेत्रों  के  निर्धारण  क  ओर  भ  ध्यान  दिया  उना  चाहिये  ।  पिछडे
 —

 क्षेत्रों  के  fasta  के  लिए  परियों  प्रारंभ  वह  केन्द्र  के  नियंत्रण  में  होनी

 चाहियें  ।
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 1  1894  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेलिये  पृथक-पूरक  केन्द्रीय  विकास

 योजनाओं  क  बारे  में  प्रस्ताव

 —

 Shri  Narain  Chand  Parashar  (Hamirpur):  Sir,  I  would  like  to  say  only  this
 that  hilly  areas  have  been  ignored  while  making  plan  in  respect  of  industrial  develop-
 ment.  It  is  forthe  first  time  that  we  have  a  Minister  from  a  Hill  State.  Hilly  areas
 throughout  the  country  have  suffered  for  one  main  reason  and  that  is  lack  Uf  infrastructure
 for  development,  It  is  on  this  basis  that  an  industrialist  refused  to  set  up  a  Cement
 factory  in  my  district  in  Panjabin  1961.  So  reguest  government and  the  Minister  of
 Planning  in  particular  thata  Planning  Board  should  be  set  up  by  the  Centre  for  the
 development  ofhilly  areas  andallhill  States  should  be  given  representation  in  the  con-
 stitutions  of  the  Board  and  M.  Ps.  fromsuch  areas  should  also  be  the  members  of  such
 Board.  Aseparate  Board  should  also  be  set  up  for  each  backward  district.  A  memoran-
 dum  was  submitted  tothe  Prime  Minister  by  21  M.Ps,  asking  forsetting  up  2  separate
 cellin  the  Planning  Commission  for  the  development  of  hilly  areas.  Now,  I  request  the
 Minister  of  Planning  to  set  up  an  effective  cell  and  pay  more  attention  to  the  develop-
 ment  of  backward  and  hilly  areas.

 थ्रो  agra  साठे  में  विदर्भ  क्षेत्र  का  में  आशा  करता  हूं  कि  आप  मुझे
 उसके  बारे  में  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  देंगे  ।

 Mr,  Chairman  :  Shri  Ambesh.,

 Shri  Ambesh  (Firozabad)  :  Sir,  in  the  ravines  all  over  India,  there  is  a  problem
 of  dacoits,  State  governments  have  tospend  alotofmoneyon  thepolice  and  P,A.C.  in
 such  areas.  That  money  can  be  utilised  on  levelling  the  landin  these  areas,  I  am  sure,
 the  backwardness  ofthese  areas  willbe  removed  inthis  way.  Stepsshould  also  be  taken
 to  save  flood  prone  areas  from  the  devastation  caused  by  flood  every  year.  It  will  also
 help  in  tl  e  development  of  these  areas,

 शो  वसंत  साठे  यह  बड़े  दुख  क  बात  है  आप  स्वतंत्रता-प्राप्ति  के  25

 ay  grata  भो  हमारे  सामने  ag  प्रशन  खड़ा  है  कि  निधन  क्षेत्र  और  अधिक  निर्धन  और  घनी
 क्षेत्र  और  अधिक  धनी  क्यों  होते  जा  रहे  ६... हूं  यह  हमारी  आयोजना  का  दोष  है  ।  ad  हमे

 अपनो  सम्पूर्ण  आयोजना  पर  सब  दृष्टियों  से  विचार  करना  होगा  |  आयोजना  बनाने  वाले

 योजना  आयोग  के  सम्बन्ध  में  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  उसमें  एक  एसा  विभाग  भी  खोला

 जाना  जो  आलोचना  की  क्रियान्विति  क  निरीक्षण  करे

 इस  सम्बन्ध  में  में  एक  अन्य  सुझाव  देना  चाहता  आयोजना  की  क्रियान्विति  को

 शाहो  को  दया  पर  न  छोड़ा  याय  ।  आयोजना  की  क्रियान्विति  के  लिए  संसदीय  निर्वाचन  क्षत्रों

 को  सबसे  छोटा  एकक  बनाया  जाय  ।  इसके  लिए  एक  संस्था  गठित  की  जाय  जिसका  प्रधान

 उस  क्षत्र  के  संसद  सदस्य  को  बनाया  जाये  ।  नौकरशाह  को  भा  इस  संस्था  से  सम्बद्ध  रखा

 जाय  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  आप  समाप्त  कीजिए  ।  माननीय  मंत्री  |

 योजना  मंत्री  Sto  पी०  :  सभापति  मैंने  माननीय  सदस्यों  के  विचार

 ध्यान  ॥. पुर्वक  सुने  और  में  उन्हें  घन्यवाद  देता  मेंने  उनसे  आयोजना  के  विभिन्न  पहलूओं  के

 बारे  में  बहुत  कुछ  सीखा  अब  में  भलों  भांति  समझ  गया  हुं  कि  seq  देश  का  सर्वागीण

 विकास  होना  चाहिए  और  वह  भी  संतुलित  ।  म  यह  स्वीकार  करता  हं  कि  विकास  और  प्रगति

 के  मामले  में  असंतुलन  रहा  कुछ  राज्यों  और  राज्य  में  कुछ  क्षेत्रों  का  विकास  अन्य  की

 तुलना  में  अधिक  हुआ  इस  असंतुलन  का  एक  प्रमुख  कारण  है--क्षेत्रों  की  ऐतिहासिक  तथा

 भौगोलिक  स्थिति ।  अर्थात्‌  कुछ  क्षेत्रों  में  विकास  के  लिए  अपेक्षित  सुविधाएं  विद्यमान  जिनसे

 वहां  विकास  को  गति  तीब्र  हो  जाती  फिर  भी  रहे  कहना  अनुचित  है  कि  विकास  में  असंतुलन

 को  खाई  और  गहरी  हुई  असंतुलन  कम  ही  हुआ  है  और  हम  इसे  और  भी  कम  करने
 का  प्रयास  सरकार  इस  तथ्य  से  अवगत  है  fe  कुछ  क्षेत्र  और  समाज  में  कुछ  at  पिछड़े

 हुए  है  ।  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  बात  पर  काफी  ध्यान  दिया  गया  पांचवी

 129



 Motion  re  Separate  Central  Schemes  aul for  Bhadra  1,  1894  (Saka)
 Development  of  Backward  Areas

 डी०  पा  az]

 इस  बात पंचवर्षीय  योजना
 को  इस  तथ्य  को  ह  मूलाधार  बनाया

 तय  गा  पर  बेल
 ati

 लाठ  ai
 द

 फि  ञ
 ध्यान

 के  आधार  पर  जिन  क्षेत्रों क  पिछड़  हुआ  पाया  गया  था  जो  इवो

 प्रकोप  के  शिकार  रहते  उनके  लिए  विशेष  योजनाएं  बनाई  cr

 जहाँ
 तक

 इस
 प्रीत  का  सम्बन्ध  है  कि  पिछड़ेपन  को  दूर  करने  के  लिए  हमने  क्या  किया

 म॑
 गछ

 उपायों  का  विवरण  देना
 चाहुंगा  ।  हमने  केन्द्रीय  सहायता  के  वारे  में  एक  सुत्र

 बनाया  है  जिसके  अनुसार  जम्मू-कशमीर  को
 केन्द्र: यें नथ

 सहायता  देने  के  पश्चात

 रोप  राशि  य का  दस  प्रतिदिन  पिछड़े  राज्यों के  लिए  उपलब्ध  sea  प  चिकन  यह  wf  3100

 करोड़  रुपय  का  दस  प्रतिशत  है  ।  किन्तु  हमारे
 ta के  विस्तार  और  पिछड़ेपन  की  समस्या  की

 जटिलता  और  व्यापकता  के  अनुपात  में  यह  ui  नगण्य  zi  इसलिए  इसके  परिणाम

 प्रत्यक्ष रुप  से  दिखई  देते  |

 बाढ़  तथा  सुखे  को  स्थिति  का  सामना
 करने

 के  लिए
 राज्य  ae pu

 को  जो  खच॑
 करना

 पड़ता  हैं  केन्द्रीय  सरकार  उसका  भुगतान  उन्हें  कार  देती  सके  लिए  307  ais  रूपये

 को  राशि  नियत  की
 हुई  पहाड़ो

 और  सामान्य  क्षत्रों
 के

 विक स  पर  जो  at
 होता  केन्द्रीय

 सरकार  उस  खच  को  वहन  करती  राज्यों  को  केवल  10  प्रतिशत  ऋण  देना  पड़ता  है

 जम्मू  को  एसे  खं  का  10  प्रतिशत  अनुदान  के  रूप

 में  प्राप्त  होता  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  और  सीमान्त  पंचम  ania  के  दार्जिलिंग  fee

 तमिलनाडु  के  नीलगिरि  के  लिए  50  प्रतिष्ठित  अनुदान  और  50  प्रतिशत  ऋण  दिया  जाता

 जहां  तक  छोटे  नागपुर  का
 सम्बन्ध

 उसके  लिए  एक  विकास  चोडे
 गठित

 कर  दिया
 गया

 जिसका

 अध्यक्ष  राज्य  का  मुख्य  मंत्री  में  आद्या  करता  हूं  कि  यह  बोर्डों  ठीक  काम  करेगा |

 ।  ज्योतिर्मय  बसु  ने  विभिन्न  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  इस  मद  के  लिए  दो  जाने  वाली  aer-
 यता  का  उल्लेख  किया  भारतीय  औद्योगिक  विकास  भारतीय

 औद्योगिक  faa
 निगम

 तथा  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  पंज-निविदा  निगम  को
 ये  अनुदेश दे  दिये  गये  हें  कि

 पिछड़ क्षेत्रों  के  विकास  या  वहां  पर  उद्योग  लगाने  के  लिए  ये  faa  संस्थायें  कम  qe  पर  धन
 दे

 इसके  अतिरिक्त  9  राज्यों  में  से  प्रत्यक  के  दो  पिछड़े  जिलों  के  लिए  50  लाख  रुपये  तक  N

 लिए  राजसहायता  की व्यवस्था  कर  रखी  गांवों में  बिजली  लगाने  के
 लिए  ग्रामीण

 करण  निगम  वित्तपोषण  करता  है  ।  ग्रामीण  विकास  के
 लिए  कुछ

 विशेष  कार्यक्रम  तैयार  किये

 गय  हैं  ।  जसे  विशिष्ट  कृषक  विकास  एजेन्सियों  कृषक  और  श्रमिक

 परियोजना  41,  कृषि  24  और  सूखाग्रस्त  क्षत्र  कार्यक्रम  54  |

 का
 में  इस  बात  पर  वाय  बल  देना चाहता  nN  निधि  वृ  नि  ध बच देई  मात्र  से  यह  समस्या

 योल  ना  के  ः प् [1 19 अय क्रियान्वयन  में  निष्ठ हल  होने  वाली  नहीं  है
 ।  का  सहयोग  बहुत  अधिक

 होता  हमारे  देश  में  योजनाओं  की  असफलता  का  एक  कारण  ag  भी  हैं  कि  यहां  के

 अत लोग  और  राजनितिक  दल  और  नेता  योजना  क
 फ्रियास्विति

 के  प्रति  सजग  नहीं

 प्रत्य  सामा  जि  कार्यकर्ता  तथा  नेता  को  यह  अनुभव  करन  a  चाहिए  (cq +  वह

 से  Tea eq arr 4a  हैं  ।
 घ्प्व  तक  ऐसा  वातावरण  नहीं  बनेगा  तब  तक  योजना  की  पूर्ण  सफलता  की

 sil

 की की  जा  adi
 |

 साथ  ही  योजना  ay  प्रक्रिया  न
 के  स्तर  से  शुरु  की  जानी

 चाहि
 _  कुछ  सदस्यों

 ने  सुझाव  दिया  हैं  कि
 विकास  के

 लिए
 सबसे  छोटी  यूनिट  जिला  को

 माना  |  में  इससे  भी  आंग  जाने  को  तयार  हूं  मं
 ब्लाक  अथवा  अन्य  किसी

 छोटो  से  छोटी  ग्रामीण युनिट  को  विचारार्थ  यूनिट  मानने  को  तयार  हूं  ।  इस  यूनिट  को  आधार

 बनाकर  हमें  अपनी  योजना  के  भव्य  भवन  निर्माण  करना  चाहिए  ।  योजना  कोई

 राष्ट्रीय  व्यय  समझा  दाना
 चाहिए

 क्योंकि  रहां  अपर
 राजनीतिक  भिन्नता  आदि

 समाप्त  हो

 जाती  यदि  विकास  का  ad  भारत  के  लोगों  ब  उत्थान  है  तो  भ  1१1  en  प्रत्येक  नागरिक

 को  इस  उद्देश्य  प्राप्ति  के  लिए  प्रयास  करना  होगा I
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 23  1972  आधे  घंटे  की  चर्चा  के  बारे  में

 यानी  आयोग  पर  रीगा  रखियेगा  और  दम  यथासम्भव  आपक  सहायता  |  जहां

 इम  बात  का  सम्बन्ध  है  कि  योजना  आयोग  के  पुनर्गठन  की  आवश्यकता  मेँ  इससे  समझ

 नहीं  हूं  ।  आवश्यकता  हमें  अपने  दिमाग  बदलने  की  योजना  के  प्रति  अपना  नाजो  रिया

 बदलने  को  में  आपको  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  किइस  सम्बन्ध  में  जो  ठोस  सुझाव  हमारे

 पासਂ  आये  हँ  या  आगे  आयेंगे  हम  उन्हें  का यं रुप  देंगे  |  अब  हम  पांचवी  पंचवर्षीय  यानी  की

 रूप  रेखा  तैयार  कर  रहे  ad  सब  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  है  कि  वे  इस  सम्बन्ध

 में  योजना  आयोग  को  सहायता  करें

 Shri  Nathuram  Ahirwar  (Tikamgarh):  Mr.  Chairman,  Sir,  extend  my
 thanks  toallthe  Members  who  participated  inthe  discussion  initated  by  me.  I  am  also
 thankful  tothe  Minister  of  Planning  who  replied  to  tne  debate  and  informed  us  about  the
 steps  taken  or  likely  to  be  taken  by  the  Planning  Commission  for  development  of  back-
 ward  areas.  But  the  Minister  has  not  made  any  specific  mention  about  the  development
 of  Madhya  Pradesh  particularly  Bundelkhand  region,  perhaps  the  most  backward
 region  inthe  country.  There  are  four  Banda,  Jalone,  Hamirpur  and
 five  districts  in  Madbya  Pradesh  where  no  development  work  has  taken  place  during
 the  last  25  years.  I  came  to  know  thatthere  was  proposal  to  constitute  a  Develop-
 ment  Board  for  development of  request  that  there  should  be  represen-
 tation  of  local  people  on  this  Board  so  that  the  problems  of  the  region  and  their  solutions
 may  be  put  forward  by  them  to  facilitate  the  development  ofthis  region.

 सभापती  महोदय  :  इस  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  कुछ  संशोधन  भी  है  ।

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  संशोधन  प्रस्तुत  करने  वाले  सदस्यों

 से  मेरा  अनुरोध  हैं  कि  वे  अपने  संशोधन  पर  मतदान  के  लिए  जोर  न  दें  ।

 सभापति  व्दारा  ata  संख्या  1,  2,  3,  4.0  51.0  6.0  7,  8,  10  और  11,  मतदान  के

 लिए  रखें  गये  और  अस्वीकृत  हो  गये  ।

 The  amendments  Nos.  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  10  and  11  were  put  and  negatived,
 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  Sir  I  withdraw  the  motion.

 सभापति  महोदय  :  क्या  उन्हें  सभा  अनुमति  देती  ह ै?

 कछ  माननीय  सदस्य  :  |

 सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिया  गया  ।

 The  Motion  was  by  leave,  withdrawn

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  प्रक्रिया  नियमों  के  अनुसार  यह  प्रस्ताव  वापस  नहीं
 लिया  जा  सकता  क्योंकि  य६  केवल  चर्चा  के  लिए  था

 श्री  मोहन  धारियां :  ७ शन  एस०  एम०  बनर्जी  का  बहना  ठोक  इसको  वापिस  नहीं
 लिया  जाना  चाहिये  बल्कि  चर्चा  करके  ही  समाप्त  समझा  जाना  चाहिए  ।  -

 सभापति  महोदय  :  सभा  की  अनुमति  से  प्रस्ताव  वापस  लिया  ्  सकता है
 |

 आधे  घंटे  को  हुक  १बारे
 में

 RE,  HALF-AN-HOUR  DISCUSSION

 सभापति  अब  श्री  लकप्पा  के
 नाम  आधे

 घंटे
 की  चर्चा  माननीय  सदस्य

 स्थित  हैं  ।  अब  सभा  कल  11-00  बजे  म०  पु०  aH  के  लिये  स्थगित  होतो  हैं

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  शुक्रवार  25  1972/3  1894  के  11-00

 बजे  म०  go  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjoumed  till  Eleven  of  the  Clock  on  Friday,  August  25,
 1972/Bhadra  3,  1894  (Saka)
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